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मोटिस 
NOTICE 


नीचे लिखा भारत का असाधारण राजपत्र 27 फरवरी, 1967 तक प्रकाशित किया गया : - - 
The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 27th February, 1967: 


अंक 
Issue No. 


संस्था और तारीख 

No. and Date 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


विषय 
Subject 
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No . 46/ 1/ CI/67, cit . 16:11 March, 67 


Lok Sabha 


लोक सभा 


संख्या 46/ 1/ गी० आई०/ 67 
दिनांक 16 फरवरी 1967 


31 


No . 23-ITC(PN) 67 dt. 20th Feb., 67 


Ministry of Commerce 


No. 24 -ITC( PN)/67 dt. 20th Feb., 67 


Do. 


Aicndnients to directions by the Spoaker 
under the Rules of Proceduro of Lok 

Sabha . 
लोक सभा के प्रत्रिया सम्बन्धि नियमों के 

आधीन अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में 
संशोधन । 
Release of raw film to producers of feature 

films, documontarics and advertising 
films. 
Import policy for registered exporters 
__ of cinematograph films , exposed , for 

the poriod April 1966 -- March 67. 
Extending tho period for the submission 
of the Report on the price structure of 

Coal/coke by the Tariff Commission . 
टैरिफ आयोग द्वारा कोयला कोक के कीमत 
हांचे की रिर्पोट प्रस्तुत किये जाने की अवधि 

को बढ़ाना । 
Import Policy for Steel Discs (S. No . 
74( iii) / V ) for the period April, 1966- - 

March 1967 . 
Import of Non -Ferrous metals by actual 

users for the period April, 1966, March , 
1967 . 
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No. 20( 2)- Tar /66 , dt . 21st February 1967 


Do. 


वाणिज्य मंत्रालय 


संख्या 20 ( 3 ) टै०/ 66 
दिनांक 21 फरवरी 1967 
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No. 25-ITC( PN)/ 67 dt. 22111 Feb., 67 


Ministry of Conimerce 


34 


No. 26-1TC(PN)/ 66 dt. 27th Fcb., 1967 


Do. 


ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक , सिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांगपन्न भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपनों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं । 

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications , Civil Ling . 
Dolhi, Indents should be submitted 9o a9 to reach the Manager within ten days of the dato of issuo of these Gazettes . 
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भाग [...~- खण्ड 1 

PART |- - SECTION 1 
( रमा मंत्रालय को छोड़कर ) मारत सरकार के मंत्रालयों और तम न्यायालय द्वारा जारी की गई शिपितर नियमों, विनियमों 

तथा आमेशी मोर समरयों से सम्बन्धित अधिसूचमाएं 
Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of Judía (other than the Ministry of Defence ) 

and by the Supreme Court 


2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक 
नियमावली के नियम 4 ( I ) के अन्तर्गत वीरता के लिय दिया जा 


राष्ट्रपप्ति सचिवालय 
नई दिल्ली दिनांक 28 फरवरी 1967 
सं० 16 प्रेज० / 57 -- - राष्ट्रपति राजस्थान पुलिग में निम्नां 
कित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस 
तथा अग्नि शमन सेवा पदक का बार प्रदान करने हैं :-- -- 

अधिकारी का नाम सथा पद 
श्री लाख सिंह , 
पुलिस उपाधीक्षक , बाग्मेड़ जिला , 
राजस्थान । 


सेवामों का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 

24 मई 1966 की रात को किशन सिंह के नेतृत्व में कुख्यात 
डाकुओं के एक गिरोह ने बारमेड़ के चोखाला ग्राम में 6 ऊंट लूट लिये । 
जब पुलिस ने पीछा किया तो डाकुओं ने पीछेमुड़ कर एक पुलिस 
उप-निरीक्षक और एक कान्स्टेबल को जान से मार दिया । यह 
मूचना मिलने पर श्री लाख सिंह पुलिस उपाधीक्षक की कमान में 
एक पुलिस दल गिरोह को पकड़ने के लिये तैनात किया गया । 
8 जून 1966 की सुबह जब पुलिस दल डाकुओं का पीछा कर 
रहा था , तो उन पर नजदीक से गोली चलाई गई । श्री लाख सिंह 
बाल -बाल बच गये जब एक गोली बिलकुल उन पास से गुजर 
गई और उनकी जीप स्टीरिंग कालम में जा लगी । पुलिस दल 
ने तुरन्त डाकुओं को उलझा दिया । मुठभेड़ के दोगन जब पुलिस 
दल भारी गोलीबारी के बीच , गिरोह की मुख्य स्थिति की ओर 
बढ़ रहा था तो एक डाफ नजदीक के रेत के एक टीले के पीछे देखा 
गया । श्री लाख सिंह ने तुरन्त पुलिस निरीक्षक कान सिंह को इस 
डाक के बच निकलने को रोकने के लिये भेज दिया और स्वयं दूसरे 
डाकुओं से लड़ते रहे । जवाबी गोलिमारी के पश्चात् पुलिस निरी 
क्षक कान सिंह डाक का सफाया करने में सफल हो गये और लत्पश्चात् 
श्री लाख सिंह के आदेशानुसार मिट्टी की एक दीवार के पीछे उन्होंने 
स्थिति सम्भाल ली और गिरोह के शेष डाकुओं को उलसाये रखा । 
यह देख कर कि पुलिस की ओर से की जा रही गोलाबारी का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ रहा तो श्री लाख सिंह ने पुलिस दल आगे बढ़ने 
का आदेश दिया । घेरे को तोड़ने के लिये किमान सिंह अपनी स्थिति 
सेवाहर आया और अपनी बंदूक से गोली सलाना हा श्री लाल सिंह 
को और भागा किन्तु उन्हें कोई हानि पहुंगा मई , इसमें पहले 
ही उसे गोली से उड़ा दिया । इस पपवार हुई मुठभेड़ में नीमा 
डाकू भी मारा गया । 

इस मुठभेड़ के दौरान श्री लाख सिंह ने स्वयं को भारी संकट में 
डाल कर उच्चस्तर की विशिष्ट वीरता, पहल- शक्ति और कर्त्तव्य 
परायणता का प्रदर्शन किया । 


रा० 17-प्रज / 87 ... राष्ट्रपति , राजस्थान पुलिस के निम्ना 
कित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान 
करते हैं : - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री कान सिंह, 
पुलिस निरीक्षक , बारमेण जिला, 
राजस्थान । 
श्री भगना राम , 
पुलिस कान्स्टेबल सं04: 0, बारमेह जिला , 
राजस्थान । (स्वर्गीय ) , 
सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 

24 मई 1966 की रात को विशन सिंह के नेतृत्व में कुख्यात 
डाकुओं के एक गिरोह ने बारमेड जिसे के चोखाला ग्राम के 6 ऊंट 
लूट लिये । जब पुलिस ने पीछा किया तो डाकुओं ने पीछे मुड़ कर 
पुलिस के एक उप -निरीक्षक और एक कान्स्टेबल को जान से 
मार दिया । यह सूचना मिलने पर श्री लाख सिंह , पुलिस उपाधीक्षक 
के नेतृत्व में एक पुलिस दल इस गिरोह को पकड़ने के लिये तैनात 
किया गया । 8 जून 1966 की प्रातः जब पुलिस दल डाकुओं का 
पीछा कर रहा था तो उस पर नजदीक से गोली चलाई गई । पुलिस 
दल ने तुरन्त डाकुओं को उलझा दिया । मुठभेड़ के दौरान जब 
पुलिस दल गिरोह की मुख्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा था , 
तो एक डाकू रेत के टीले के पीछे दिखाई दिया । पुलिस उपाधीक्षक ने 
तुरन्त पुलिस निरीक्षक को डाक को बचकर भाग निकलने से रोकने 
का आदेश दिया । श्री कान सिंह शीघ्रता से साकुओं की ओर बढ़े 
किन्तु उन्हें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और उनके 
दान का एक कान्स्टेबल बुरी तरह घायल हो गया । पुलिम निरीक्षक 
कान सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना डाक की ओर आगे 
बढे , एक हथगोला फेगा और उसे जान से मार दिया । तब पुलिस 
उपाधीक्षक के आदेश से वह मिट्टी की दीवार के पीछे गये और 
गिरोह के शेष डाकुओं को उलझाय रखा । यह देख कर कि डाकुओं 
द्वारा बनाई गई अच्छी खाइयों पर पुलिस की गोलीबारी का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ रहा , लान्स्टेबल मगना राम अपनी मरक्षा की 
परवाह न कर, बहादुरी से डाकुओं की स्थिति की ओर आगे बढ़ा 
किन्तु उसे डाकुओं की एनः गोली लगी और वह मारा गया । इस 
समय श्री लाख सिंह ने पुलिस दल को आगे बढ़ने का आदेश दिया । 
घेरे को तोड़ने के लिये किशन सिंह अपनी स्थिति से बाहर आया 
और मारा गया । इसके पश्चात् हुई मुठभेड़ में तीसरा डाक भी 
मारा गया । 
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पूति , तकनीकी विकास और सामग्री नियोजन मन्त्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1967 


इस मुठभेड़ में , श्री मान सिंह एवं कान्स्टेबल मगना राम ने 
उच्चस्तर की विशिष्ट बहादुरी , साहस और कर्तव्यपरायणता 
का परिचय दिया । 

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( I ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक ४ जून 1966 से दिया जायेगा । 

नागेन्द्र सिह , राष्ट्रपति के सचिव 


संकल्प 
मं० 21 ( 8 ) / 65 - वी 0 .- -उद्योग और पुति मंत्रालय ( पूति 
और तकनीकी विकास विभाग ) , भारत सरकार ने 12 अगस्त 
1964 को एक अध्ययन-दल नियुक्त किया , ताकि वह दल तकनीकी 
विकास महानिदेशालय के संगठन , संरचना , कार्य-प्रणाली और 
क्रिया विधि की जांच करे, विशेषतया उन स्थलों का पता लगाए, 
जहां कार्य में विलम्ब होता है, जहाँ रुकावटें आती है और जहां प्रशास 
निक विफलताएं संभव हो सकती है , तथा वह उनके सुधार के लिए 
कार्रवाई का सुझाव दे, ताकि भ्रष्टाचार के अवमरों को समाप्त 
किया जा सके । 


___ 2. अध्ययन -दल ने अपनी रिपोर्ट का भाग I, 11 जून , 1965 
को पेश किया और उस रिपोर्ट का भाग II, 28 मार्च, 1966 को 
पेश किया । 


लोक -सभा सचिवालय 
___ नई दिल्ली - 1, दिनांक 1 मार्च 1967 

सं० 21/ 3/ 67/टी0 -- - लोक - सभा के लिये केरल के कोजीकोड 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री सी० एच० मुहम्मद कोया 
ने 27 फरवरी, 1967 मे लोक सभा में अपने स्थान का त्याग 
कर दिया है । 

सं० 21/ 3/ 67/टी० - -- श्री एच० सी० लिंग रेड्डी ने , 
जो मैमूर के चिकबलापुरनिर्वाचन - क्षेत्र से लोक सभा केनिर्वाचित 
सदस्य हैं , 25 फरवरी, 1967 से लोक -सभा में अपने स्थान का 
त्याग कर दिया है । 

सं० 21/ 3/ 67/टी० - - श्री हे० बी० कोजलगी ने , जो मैसूर 
के बेलगांय निर्वाचन - क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं , 
25 फरवरी, 1967 से लोक - सभा में अपने स्थान का त्याग कर 
दिया है । 
____ सं० 21/ 3/ 67/टी0 - - श्री बसन्तराम लखगोंडा पाटिल ने , 
जो मैसूर के चिकोड़ी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के निर्वाचित 
सदस्य है , 25 फरवरी , 1967 से लोक - सभा में अपने स्थान का त्याग 
कर दिया है । 

सं० 21/ 3/ 67/टी0-- - श्री इ० कू० इम्बीचिबावा ने , जो केरल 
के पोनाणि निर्वाचन- क्षेत्र से लोक - सभा के निर्वाचित सदस्य हैं , 1 
मार्च, 1967 से लोक सभा में अपने स्थान का त्याग कर दिया है । 

दिनांक 3 मार्च 1967 
सं० 21/ 3/ 67/टी0 - - श्री प० कुन्हन ने, जो केरल के 
पालघाट निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं , 
1 मार्च, 1967 से लोक सभा में अपने स्थान का त्याग कर दिया है । 

श्यामलाल शकधर, सचिव 


3. रिपोर्ट के भाग I में निहित कुछ एक सिफारिशों के बारे 
में सरकारी निर्णय उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय के संकल्प सं० 21 
( 8)/ 65-वी०, तारीख 8 नवम्बर, 1965 में घोषित किए जा 
चुके हैं । रिपोर्ट के भाग I में निहित शेष सिफारिशों और रिपोर्ट 
के भाग II में निहित सिफारिशों के बारे में सरकारी निर्णय इस 
संकल्प के अनुबंध में दिए गए हैं । 


4. मरकार अध्ययन- दल द्वारा किए गए बहुमूल्य -कार्य के लिए 
उनकी सराहना करती है । 


आवेश 
आदेश है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को 
भेजी जाए । 

यह भी आदेश है कि सामान्य सूचना के लिए यह संकल्प भारत 
के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

के० राम , सचिव 


अनुबंध 


अध्ययन -दल की सिफारिग 


सरकारी निर्णय 


संख्या 


- 


- 


- 


- 


1 


3 


रिपोर्ट का भाग I 
विदेशी मुद्रा का बटवारा 
तकनीकी विकास महानिदेशालय को समग्र रूप से किया गया पटवारा 
गैर- सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस्पात के बटवारे के संबंध में , मांगें प्राप्त करने लोहा और इस्पात नियंत्रक , कलकता के संगठन 

की स्थिति से लेकर बटवारा करने तक के सभी कार्य , जो इस समय लोहा और की जांच करने वाले अध्ययन- दल की रिपोर्ट 
इस्पात विभाग द्वारा किए जाते है , आर्थिक सलाहकार को अंतरित कर दिए प्राप्त हो जाने पर और लोहा और इस्पात 
जाने चाहिए । 

मंत्रालय द्वारा उसकी जांच कर लेने के बाद 
ही इन सिफारिशों पर विचार किया 
जाएगा । 
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2 . 


पयोपरि 


पथोपरि 


यपोपरि 


पषोपरि 


आचातिल इस्पात के लिए विदेशी मुद्रा का बटवाग, जो अब अलग- अलग दिखाया 
जाता है, उस ममेकित कूल आवंटन में शामिल किया जाना चाहिए , जो 
आर्थिक -कार्य विभाग द्वारा वाणिज्यक आयात के लिए वाणिज्य मंत्रालय को 
किया जाता है । तकनीकी विकास महानिदेशालय पर आधारित एककों की 
मांगें, आर्थिक सलाहकार द्वारा एक ही शीर्ष के अधीन तकनीकी विकास 
महानिदेशालय के लिएनिर्धारित कुल आवंटन में से पूरी की जानी 

चाहिए । 
3. अलौह धातुओं के बटवारे के उप - बटवारे के बारे में जो काम इस समय खान और 

धातु विभाग द्वारा किया जा रहा है, वह आर्थिक सलाहकार को अंतरित कर 
दिया जाना चाहिए । 
इस्पात संबंधी बटवारे की तरह ही तकनीकी विकास महानिदेशालय पर आधारित 

एककों को अलौह धातुओं का किया जाने वाला आवंटन , एक ही शीर्ष के अधीन 
तकनीकी विकास महानिदेशालय को किए गए कुल आवंटन से ही किया जाना 

चाहिए । 
5. जब भी संभव हो , कम -से -कम तकनीकी विकास महानिदेशालय पर आधारित 

एककों के लिए वस्तु -वार बटयारा समाप्त कर दिया जाए और ऐसी वस्तुओं 
के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय का अंश एक ही शीर्षक के अधीन 
उनके कूल आवंटन में मिला दिया जाए , चाहे कुछ एक मद रद्द करने पड़ें । 
अन्य प्रायोजक -प्राधिकारों की कुल आवश्यकताओं के बारे में भी , जिनका आर्थिक 

सलाहकार द्वारा ध्यान रखा जाता है , वैसे ही किया जाए । 
6 . इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रस्तावित विलय की अधिकतम सीमा 

किसी भी प्रकार से उस मात्रा से कम न हो , जो तकनीकी विकास महा . 

निदेशालय वर्तमान पद्धति के अधीन कुल आवंटन के रूप में प्राप्त करता । 
7. तकनीकी विकास महानिदेशालय पर आधारित एककों की इस्पात संबंधी आव 

श्यकताओं के लिए आयात लाइसेंस देने का कार्य लोहा और इस्पात नियंत्रक 
से आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक को अंतरित कर दिया जाए और अच्छा 
यही है कि यह कार्य मुख्यालयों में किया जाए । कच्ची सामग्री , हिस्सों और 
फालतू पुर्जी के लिए किसी विशेष एकक की कुल मांगों के लिए आयात और 
निर्यात मुख्य नियंत्रक के मुख्यालय से एकल समेकित लाइसेंस जारी किया 
जाना चाहिए । इसमें सारणीबद्ध मदें शामिल नहीं है । ये संबंधित प्रायोजक 
प्राधिकार के कुल आवंटन में से किए गए उप - आवंटन से आयातित की जाएं । 
उप - आवंटन का निर्धारण संबंधित प्रायोजक - प्राधिकारों द्वारा किया 
जाएगा । 


पथोपरि 


यथोपरि 


8, तकनीकी विकास के महानिदेशक को विदेशी मुद्रा का एक बार आवंटन हो जाने निम्नलिखित संशोधित सीमा सक स्वीकृत : - -- 

पर विभिन्न उद्योगों में उनका परस्पर विनियोजन करना मुख्यतया उसी का ( i ) तकनीकी विकास महानिदेशालय को 
काम है । संबंधित मंत्रालय अपने उद्योग-वर्गों के लिए जो भी परस्पर अधिमान भावंटित विदेशी मुद्रा की राशि के बारे 
चाहते हैं , उसके संबंध में उन्हें उनको पर्याप्त समय पहले ही सूचित कर देना में ज्यों ही पता लगे, स्यों ही उस महा 
पाहिए, ताकि उस पर मिचार किया आ सके , परन्तु ऐसे परामर्श में कोई निदेशालय को विभिन्न उपोगों की 
अधिदेशी बल नहीं होगा । 

परस्पर- अग्रताओं और उनकी मांगों के 
मारे में अपने तकनीकी निर्णय के आधार 
पर और शात सरकारी नीतियों के आधार 
पर उद्योग -वार विदेशी मुद्रा के आवंटन 
का हिसाब लगा लेना चाहिए । इस आवंटन 


- - 


- 


- 
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१. तकनीकी विकास महानिदेशक के आवंटन को दो वर्गों, अर्थात रसायनों और के बारे में फिर पूर्ति , तकनीकी विकास 

इंजीनियरी में निदिष्ट करके के हाथों को बांध नहीं देना चाहता । म और मामग्री नियोजन मंत्रालय के सचिव 
आदनको केवल एक ही संख्या में हप में दिया जाना चाहिगा । 

फोधित कर दिया जाना चाहिए और 
उम सभी संबंधित मंत्रालयों की एक बैठक 
बुलानी चाहिए, जिसमें उद्योग-बार आबंटन 
के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाए । 
उद्योग -बार आवंटन का निर्णय हो जाने 
के बाद तकनीकी विकास महानिदेशालय 
को प्रत्येक उद्योग के लिए एकक -वार 
आवंटन का हिसाब लगाना चाहिए । 
हिसाब लगाने से पहले संबंधित मंत्रालयों 
से यह पूछ लेना चाहिए कि वे उन उद्योगों 
का नाम बताएं जिनके संबंध में तकनीकी 
विकास महानिदेशालय द्वारा एकक 
वार आवंटन किए जाने से पहले वे अपना 
परामर्श देना चाहते हैं । मंत्रालयों द्वारा 
बताए गए ऐसे उद्योगों के संबंध में 
तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा 
किए गए एकक -यार आवंटन के अनुमोदन 
के लिए उसे संबंधित मंत्रालयों को निर्देशित 
कर देना चाहिए । शेष उद्योगों के संबंध 
में , जिनके बारे में मंत्रालयों से कोई संकेत 
न मिला हो , तकनीकी विकास महा 
निदेशालय को अपनी ओर से ही एकक 
वार आवंटन को अन्तिम रूप दे देना 

चाहिए । 
VI . तकनीकी विकास महानिदेशालय की पुस्तकों में लिखित उपक्रमों द्वारा कच्ची सामग्री, हिस्सों और फालतू पुणों का आयात । 
10. एकक से यह कहा जाए कि वह किसी विशेष उत्पाद के लिए केवल एक ही आवेदन इस शर्त के साथ स्वीकृत कि विशेष और आपास 

पत्र पेण करे । कच्ची सामग्री, हिस्सों और फालतू पूर्जी के लिए एक ही समेकित कालीन मामलों में , जहाँ भी उचित समझा 
आवेदन पत्र भेजा जाए । 

जाए , वहां संबंधित औद्योगिक सलाहकार 
के अनुमोदन से दूसरा आवेदन -पत्र भी 
स्वीकार कर लिया जाए । लोहा और इस्पात 
की मदों के लिए अलग- अलग आवेदन -पल 
तब तक आते रहेंगे , जब तक कि इन मदों के 
लिए आयात लाइसेंस जारी करने का 
प्राधिकार लोहा और इस्पात नियंत्रक 

को है । 
VIII . सरकारी क्षेत्र के और विभागीय उपक्रमों द्वारा किए गये आयात के लिये स्ववेशी-स्वीकृति 
11. स्वदेशी निर्वाधिता के लिए बकनीकी विकास महानिदेशालय को किए जाने 

स्वीकृत 
वाले निर्देश केवल प्रतिबद्ध मदों के लिए ही किए जाने चाहिएं और तकनीकी 
विकाम महानिदेशालय में प्राप्त ऐसे निर्देश प्राप्ति और निर्गम अनुभाग से 
मीधे ही नामित अधिकारी के पास भेज दिए जाने चाहिएं , और उसे उस 
निर्देश को उसी प्रकार से निपटाना चाहिए जैसे कच्ची सामग्री संबंधी 
निर्देश निपटाए जाते हैं । इस संबंध में शीघ्र ही उत्तर देने में तकनीकी 
विकास महानिदेशालय की सहायता करने के लिए परियोजना अधिकारियों 
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को यह लिख देना चाहिए कि वे कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की 
प्रतिबद्ध मदों का आयात करना चाहते हैं । किसी भी विशेष मद पर माना 
मम्बन्धी सीमानिर्धारित करने का अधिकार तकनीकी विकास महानिदेशालय 
को होगा । जब तक तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा स्पष्ट रूप से 
मात्रा सम्बन्धी कोई सीमा निर्धारित न की गई हो , तब तक उस अनुमति को 

माता संबंधी किसी भी पाबंदी के बिना ही माना जाएगा । 
12. परियोजना- प्राधिकारी दशी नितिाओं में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए 

स्वीकृत 
सामान्य जांच करने और तकनीकी विकास महानिदेशालय को किए गए 
निर्देषा में ऐसी जांच के परिणाम बताने की प्रणाली अपना सकते हैं । ऐसी 
स्थिति में , तकनीकी विकास महानिदेशालय को परियोजना-प्राधिकारियों से 
यह नहीं कहना चाहिए कि वे विभिन्न देशी निर्माताओं से इस सम्बन्ध में 

प्रार्थना करें । 
13. वैमासिक अनुपुरक अंक जारी करके देशी निर्माताओं की हस्त पुस्तिका को यह मुख्य सिफारिश स्वीकृत कितैमासिक अन 

अद्यतन रूप में रखा जाना चाहिए । पुस्तिका में वस्तुओं का वर्णन उसी प्रकार पूरक अंक जारी करके देशी निर्माताओं की 
और उसी क्रम से करने का यत्त करना चाहिए , जैसे लाल पुस्तिका में है । हस्त पुस्तिका को अद्यतन रूप में रखा जाना 

चाहिए । 
भंडार की संधारण और प्रवर्तन- मदों और उनके फालतू पुजों की कार्योत्तर छानबीन कार्योत्तर छानबीन करने के कई व्यावहारिक 
करने के लिए उनकी सूची तकनीकी विकास महानिदेशालय को भेजने की लाभ हैं । इसलिए मरकारी क्षेत्र की परि 
जरूरत नहीं है । 

योजनाएं आयान के बाद संधारण और 
प्रवर्तन -मदों और उनके फालतू पुर्जी की 
सूचियों तकनीकी विकास महानिदेशालय 
को भेजती रहें । यह जरूरी नहीं है कि तकनीकी 
विकास महानिदेशालय मभी सूचियों की 
जांच करे , परन्तु उसे विभिन्न परियोजनाओं 
द्वारा स्वदेशी वस्तुओं की तुलना में 
आयातित वस्तुओं के लिए दिखाए गए 
अधिमान के संबंध में अपने अनुभव के 
प्रकाश में कुछ एक परियोजनाओं की सूचियों 

की आवधिक छानबीन करनी चाहिए । 
तकनीकी विकास महानिदेशालय में परिशोधित कार्य विधि के अधीन स्वदेशी स्वीकृति संबंधी मामलों पर कार्रवाई करमा 
15 . सभी आवेदन पत्र प्राप्ति और निगम अनुभाग से सीधे ही संबंधित नामित अधिकारी 

स्वीकृत 
__ को भेज दिए जाएं । 
16. नामिन अधिकारी ही प्रत्येक मामले को निपटान के लिए जिम्मेवार होगा । 

स्वीकृत 
17. अन्तःनिदेशालय-निर्देशों पर समन्वय-निदेशालय के माध्यम से कार्रवाई न की 

स्वीकृत 
जाए । 
18. जहां एक से अधिक निदेशालयों का सम्बन्ध हो , वहां परियोजना-प्राधिकारियों को इस स्पष्टीकरण के साथ स्वीकृत कि परियोजना 

यह परामर्श दिया जाए कि वे अन्य निदेशालयों को तत्काल निर्देशित करने के प्राधिकारियों को अतिरिक्त प्रतियां केवल 
लिये अतिरिक्त प्रतियां भेजें । 

उन्हीं स्थितियों में भेजनी चाहिये , जहां उन्हें 

वैसा करने के लिए परामर्ण दिया गया हो । 
19. नामित अधिकारी को वस्तुओं के स्वदेणी निर्माण के संबंध में गथा संभव अधिक 

स्वीकृत 
से अधिक जानकारी पेशगी एकत्रित कर लेनी चाहिए । 
20. नामित अधिकारियों को प्रवर्तन और संघारण भण्डार की अप्रतिबद्ध मदों और 

स्वीकृत 
फालत पुर्जी के लिए सनी क की मनु या पदों पर स्वदेशी अनुमति नहीं देनी 
चाहिये । 
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21. तकनीकी विकास महानिदेशालय से प्राप्त स्वदेशी अनुमति किन्हीं विशेष शतों के 

स्वीकृत 
अधीन संबंधित सम्पूर्ण वर्ष के लिए मान्य होगी । 
22. नामित अधिकारी को स्वदेशी-अनुमति सम्बन्धी निर्देश को 30 दिन के अन्दर- अन्दर 

स्वीकृत 
निपटा देना चाहिए । 
23. किसी भी हालत में परियोजमा -प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से किसी भी स्वदेशी 

स्वीकृत 
निर्माता से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । 
24. नामित अधिकारी को पर्याप्त लिपिकीय- सहायता मिलनी चाहिए, ताकि वह फाइलें 

स्वीकृत 
रख सके और निर्णय लेने के तीन दिन के अन्दर - अन्दर शुद्ध प्रतियां जारी कर 

सफ । 
तकनीकी विकास महानिदेशालय को केवल उन्हीं मामलों में मदवार सीमाएं 

स्वीकृत 
बताने की जरूरत है जहां किसी वस्तु की साधारण मात्रा के आयात के लिए 
अनुमति दी जा सके या जहां स्वदेशी निर्माण तो होता हो , परन्तु निर्माता 

सम्पूर्ण मांग को पूरा न कर सकते हों । 
26. कच्ची सामग्री संबंधी आवेदन पत्रों के समान ही पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में 

स्वीकृत 
आवेदनपत्र भी सीधे ही नामित अधिकारी को ही प्राप्त करने चाहिएं , उन्हें 
समन्वय-निदेशालय को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, सिवाय उस अवस्था के 
जबकि आयात और निर्यात संगठन के मुख्य नियंत्रक को सिफारिश भेजी जा 
रही हो । नामित- अधिकारी 21 दिन की अवधि के अन्दर - अन्दर स्वीकृति 
प्राप्त करने और 30 दिन की अवधि के अन्दर- अन्दर उसके अन्तिम निपटान 

का सुनिश्चय करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा । 
27. वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास- अधिकारी को पूजीगत वस्तुओं के इस स्पष्टीकरण के साथ स्वीकृत कि तकनीकी 
मामलों को निपटाने के लिए औपचारिक रूप में प्राधिकृत किया जाना चाहिए । विकास महानिदेशालय को यह निर्धारित 

करना चाहिए कि किस प्रकार के आवेदन 
पत्रों को और किस सीमा तक अपनी ओर से 
ही निपटा देने के लिए विकास अधिकारियों 

को प्राधिकृत किया जाना चाहिए । 
28. पंजीगत वस्तुओं पर स्वेदेशी-स्वीकृति एक वर्ष के लिए मान्य होनी चाहिए । इस स्पष्टीकरण के साथ स्वीकृत कि एक वर्ष 

की सीमा केवल उन्हीं मामलों में लागू होनी 
माहिए , जहां उस अवधि में पंजीगत 
वस्तुओं के लिए वास्तव में कोई आर न दिया 

गया हो । 
विविध सिफारिशें 
29. विशिष्ट सम्बद्ध सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एक विकास अधिकारी 

स्वीकृत 
को नाम सहित नामित किया जाना चाहिए । 
30. आयात की प्रक्रिया के सम्बंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पूरी तरह से सूचित 

स्वीकृत 
कर दिया जाना चाहिए । विभिन्न उपक्रमों के लिए अपनाई जाने वाली 
प्रक्रियाओं की विभिन्नता को यथासंभव दूर किया जाए, परन्तु जहां भी 
ऐसी विभिन्नता हो , उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाना चाहिये । 
आयात -व्यापार नियंत्रण पर नियमों और प्रक्रिया की हस्त पुस्तिका में सरकारी 

क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में एक अलग अध्याय रखना उचित होगा । 
टिप्पणी : - -रिपोर्ट के अध्याय VIII में लिखित सिफारिश संख्या 80 , 81 , 82, 

86, 102, 104 और 105, आयात और निर्यात महानियंत्रक के 
संगठन के कार्य की जांच करने वाले अध्ययन- दल की रिपोर्ट में की 
गई सिफारिशों में आ गई हैं , और उन पर सरकारी निर्णय अलग रूप 
से घोषित किया जा चुका है । 
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स्वीकृत 


रिपोर्ट का भाग - 1 

I - प्रस्तावना 
1. इस रिपोर्ट की क्रियान्विति के छ :- सात मास पश्चात संगठन के कार्य का पूर्ण अध्ययन 

किया जाए, ताकि विभिन्न स्थानों पर , कर्मचारियों को कार्य के वास्तविक भार के 
अनुसार रखा जा सके । 
II - औद्योगिक विकास के नियोजन में तकनीकी विकास महानिदेशालय का महत्व 
उद्योग के क्षेत्र में हो रहे उत्तरोत्तरविकास और औद्योगिक विकास में सरकार के बढ़ते 

हुए किमी एक ही मंत्रालय के लिए यह, वास्तव में , प्रशासनिक दृष्टि से 
व्यवहार्य नहीं होगा कि वह अकेला उद्योग के समस्त क्षेत्र की देखभाल 
कर सके । 


स्वीकृत 


3. ( क ) किन्तु , देश में समेकित ढंग से औद्योगिक विकास हो , यह सुनिश्चित करने 

स्वीकृत 
के लिये आवश्यक है कि उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की योजना को 

ममन्वित रूप दिया जाए । 
( ख ) दीर्घकालीन योजना की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान समन्वय का यह कार्य 

स्वीकृत 
निरन्तर योजना आयोग को ही करते रहना होगा और तकनीकी विकास 
महानिदेशालय के अधिकारियों को , इस सम्बन्ध में नियुक्त किए गएकार्य 
कारी समूहों के साथ सक्रिय सम्पर्क बनाए रख कर महत्वपूर्ण भूमिका 

निबाहते रहना चाहिए । 
( ग ) जहां तक योजना की दिन -प्रति-दिन क्रियान्विति का सम्बन्ध है, आवश्यक 

स्वीकृत 
समन्वय उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए । उद्योग 
मंत्रालय अपनी इस भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके , इसके लिए 
तकनीकी विकास महानिदेशालय को उनके साथ पूरे सहयोग से कार्य 

करना चाहिए । 
4 . क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित समस्त सरकारी मशीनरी के सारे ढांचे की प्रशासन- सुधार- आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने 

जांच नहीं की गई है , इसलिए इस संबंध में कोई निश्चित सिफारिश करना सक इस मामले पर विचार करना स्थगित 
व्यावहारिक नहीं हो सका है कि सरकारी मशीनरी में ऐसा कौन सा रखा जाय । 
उपयुक्त मंत्रालय हो सकता है जिसके साथ तकनीकी विकास महानिदेशालय को 
संलग्न करना अधिकाधिक लाभप्रद सिद्ध हो सके । किन्तु यह एक महत्वपूर्ण 
प्रश्न है और सरकार को चाहिए कि वह इसे उद्योग मंत्रालय और उद्योग 
के विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासी मंत्रालयों के कृत्यों के समग्न अध्ययन का अंग मान 

कर इस पर तुरन्त विचार करें । 
5 . समस्त औद्योगिक क्षेत्र के तकनीकी पक्षों की देखभाल के लिए कोई अकेला बह 

स्वीकृत 
पदीय मंगठन स्थापित करना प्रशासनिक दृष्टि मे व्यवहार्य नहीं 

होगा । 
6. परन्तु रिपोर्ट में उल्लिखित बातों को देखते हुए इस बात के लिए पर्याप्त औचित्य 

स्वीकृत 
है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय जैमा एक अलग तकनीकी संगठन 

जारी रखा जाए । 
7. ऐसे बहुत में उद्योग हैं जो परस्पर संबद्ध और एक - दूसरे से जड़े हुए हैं । 

स्वीकृत 
यदि इस प्रकार के उद्योगों में , जिनमें सरकारी और गैर - सरकारी दोनों 
क्षेत्र आ जाते हैं , समन्वित विकास करना है तो यह आवश्यक है कि उनके विकास 
की देखभाल तकनीकी विकास महानिदेशालय जैसे किसी एक तकनीकी संग 
ठन द्वारा की जाती रहे । 
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म्वीकृत 


1 

2 
8. यदि किसी उद्योग को तकनीकी विकास महानिदेशालय से अलग किया आ सकता 

है और यदि उसने इतना विकास कर लिया हो कि उमयो लिए एक अलग 
विकासक्षम तकनीकी एकक की स्थापना की जा सके तो उस समय उमे 
मंगठन से अलग किया जा सकता है और उसका कार्य एक अलग तकनीकी 
संगठन को सौंपा जा सकता है जो इसी कार्य के लिए विशेष रूप से स्थापित 
किया गया हो , जैसा कि चीनी , वस्त्र , वनस्पति आदि जद्योगों के मामले में 
पहले ही किया जा चुका है । संबंधित पदार्थों के वास्तविक उत्पावन के विकास 
की देखभाल जहां अन्नग तकनीकी संगठनों द्वारा की जा सकती है, वहां उन 
उद्योगों के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनों के विकास की पेख भाल तकनीकी 
विकास महानिदेशालय , को ही एक ऐसे इंजीनियरी उद्योग के अंग के रूप 
में करते रहना पड़ेगा जिसका विकास तकनीकी विकास महानिदेशालय के 
अधीन रहेगा । 


उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करने के लिये बहुत से स्वीकृत । क्योंकि सकनीकी विकास महानिदे 
मंत्रालय खुल जाने के कारण उनमें तकनीकी विकास महानिदेशालय को एक शालय केवल एक सलाहकार निकाय है , 
बाहरो संगठन के रूप में में देखने और सरकारी क्षे , की परियोजनाओं के और अन्तिम निर्णय करना मंत्रालयों पर 
मामले में विशेष रूप से , उनसे दिन -दिन कम सलाद लेने की प्रति सपने के । भिर करता है , इसलिए मंत्रालय तक्मीकी 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं । यह एक बड़ी अस्वस्थ प्रवृत्ति है जो दबाई जानी चाहिए । विकास महानिदेशालय की बाहर की संस्था 
लकनीकी विकास महानिदेशालय की सेवाओं का पूरा लाभ उठाने में यदि गंतालय के रूप में क्यों सममें । 
व्यवहार में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं तो उन्हें तुरन्त दूर 
किया जाना चाहिए । प्रशासी मंत्रालयों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि 
उन्हें सुविधा भी दी जानी चाहिए कि वे तकनीकी विकास महानिदेशालय 
की सेवाओं पर निर्भर करें और उनका प्रयोग करें । 


10 


स्वीकृत 


उद्योगों से संबंधित प्रशासी संत्रालयों में जिन योजना -सलों की स्थापना की जाएगी 

उनके कार्य और कुत्यों का स्पष्ट रूप सेनिर्धारणकिया जाना चाहिए तानिइन 
सेलों के और तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्य एक दूसरे को आच्छा 
दित न करें । योजना सेलों के और तकनीकी विकास महानिदेशालय के 
कार्य एक दूसरे को आच्छादित न करें । योजना मेल के क्रिया - कलाप केवल 
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की क्रियान्विति और इनकी प्रगति तक ही 
मीमित रहने चाहिये और गैर- सरकारी क्षेत्र से संबंधित समग्र योजना अथवा 
विकास का कार्य उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिए । जिन उद्योगों का कार्य 
तकनीकी विकास महानिदेशालय के हाथ में है , उनके औद्योगिक विकास की 
समग्र योजना के मामले में तकनीकी विकास महानिदेशालय को एक मात्र 
सलाहकार माना जाना चाहिए और योजना आयोग तथा प्रशासी मंत्रालयों को 
इन मामलों में तकनीकी सलाह के लिए केवल तकनीकी शिकार महानिदेशालय 
पर ही निर्भर करना चाहिए । 


11, तकनीकी विकाम महानिदेशालय को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से पूरी तरह 

संबद्ध रखा जाना चाहिये , पहले परियोजना की योजना बनाते समय , 
दूसरे , परियोजना की रिपोर्ट की जांच करते समय , और तीसरे सरकारी क्षेत्र की 
परियोजनाओं की प्रगति के बारे में तकनीकी विकास महानिदेशालय को ममय 

समय पर सूचित करके । 
12. उद्योगों को योजना का कार्य औद्योगिक सलाहकार के प्रभाग में किमो एक विकास 

अधिकारी को सौंप देना व्यवहार्य नहीं है । विकास अधिकारी के स्तर पर , 
योजना बनाने की जिम्मेदारी पूर्णरूपेण उस विकास अधिकारी पर होगी जो 
किमी एक प्रकार के उद्योगों का वास्तविक प्रभारी अधिकारी हो और जिसे 
उन उद्योगों के विकास से संबद्ध दिन-प्रति - दिन की समस्याओं के संबंध में 
कार्रवाई करनी पड़ती हो । 


स्वीकृत 
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स्वीकृत 


13. किसी एक औद्योगिक सलाहकार के प्रभाग के अंदर योजना बनाने के कार्य में 

समन्वय लाने की जिम्मेदारी उर्स । औद्यागिक सलाहकार पर होनी चाहिए । 
किन्तु यदि काम की मात्रा इतनी अधिक हो कि उसके लिए सहायता लेना 

औचित्यपणं हो तो योयोगिक सलाहकार योजना बनाने के कार्य में सहायता 
के लिये अपने विकास अधिकारियों या महान विकास अधिकारियों में से 
किसी एक की गवाओं का उपयोग कर सकता है । 


IIT - मौद्योगिम लाइसेंस बना । 
14. लाइसेंस देने रद्द करने वाला समिति के लिये पाराश तयार पारने का जिम्मेदारी, 14-17अस्वाकृता क्योकि आबंदन -पला भेजने की 

विभिन्न गासनिक मंत्रालयों पर न डानकार , जैसा कि इस समय किया जाता जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों 
है , उयोग मंत्रालय में इन समितियों के मोचवालय पर डाली जानी चाहिए । की है , इसलिए वे मारांश तैयार करने की 

जिम्मेदारी से बच नहीं सकते । परन्तु , 
15. लाइम लेने रजिस्टर कराने के आवेदन -पत्रों पर तकनीकी विकास महानिदेशालय तकनीकी विकास महानिदेशालय को अपनी 

द्वारा दी गई मनाह नाधे लाइसेंस दे रहनेवाली समिति के सचिवालय टिप्पणियों की एक प्रति लाइसेंस देने 
में जानी चाहिए और उसकी एक प्रति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी वासी समिति के सचिवालय को पृष्ठांकित 
जानी चाहिए । 

कर देनी चाहिए , और उस सचिवालय 
16. जैसे ही तकनीकी विकास माहानिदेशालय की सलाह प्राप्त हो , सचिवालय को को यह चाहिए कि वह अनिर्णीत आवेदन 

पाहिए कि वह लाइसेंस देने / रह करने वाले समिति को प्रस्तुत करने के लिए पत्रों की सूची प्रत्येकः बैठक में लाइसेंस 
मारांश तैयार करने का काम शुरू कर दे । तकनीकी मलाह प्रप्त होने के दस देने वाली समिति के सभापति के सामने 
दिन के अन्दर यदि प्रशासनिमः मंत्रालय की टिप्पणियां भी प्राप्त हो जाए , पेश करें , ताकिः लाइसेरा देने वाली समिति 
तो वे मारांश में शामिल कर ली जानी चाहिए और अगली बैठक की कार्य उन आवेदन - पत्रों पर विचार कर र के । 
सूची में वह मद ब दी जाना चाहिए । यदि प्रशासनिक मंत्रालय की 
टिप्पणियां प्राप्त न हो तो इस संबंध में और आगे प्रतीक्षा किए विना साराण 
को अन्तिम रूप दे देना चाहिए । 


17. प्रशासी मंत्रालय को , मामलों पर तकनीकी विकास महानिदेशालय से प्राप्त तकनीकी 

सलाह के प्रकाश में , तरन्तु विचार करने का प्रबंध करना चाहिए । यदि वे 
दस दिन के अन्दर भपनी टिप्पणियां लाइसेस देने वाली समिति के सचिवालय 
में न दे सकते हों , तो उन्हें अपने विचार , समिति की बैठक में रखने चाहिएं । 


18. 


स्वीकृत 


आवेदन -पत्र पर लाइसेंस देने रद्द करने वाली समिति के विचार कम लेने और उस 
पर मंत्री का अनुमोदा प्राप्त कर लेने के बाद निवालय को उसकी सूचना 
आवेदक को भेज देनी चाहिए । जहा लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय किया 
गया हो , वहां सचिवालय को लाइसेंस भी जारी कर देना चाहिए । 


19. राज्य सरकारों को टिप्पणिया भी लाइसेंस देन / रद्द करने वाली समिति के सचि - सिफारिम संख्या 14 के सामने दिए गए कारों 
वालय में सीधी जानी चाहिए । 

से अस्वीकृत । 


20. ऊपर प्रस्तावित कार्यविधि के परिणामस्वरूप , अबेदन -पन्न लेने , संबंधित प्राधि - सिफारिश सध्या 14 के सामने दिए गए कारको 

कारियों की टिप्पणियां प्राप्त करने , लाइसेंस देने रद्द करने वाली समिति के मस्वीकृत । 
लिए सारांश तैयार करने , निष्कर्षों के सबंध में पार्टियों को सूचित करने , 
लाइसेंस जारी करने और निलंबित पड़े आवेदन -पत्रों को ध्यान में रखने की 
सारी प्रक्रिया लाइसेंस देने वाला समिति के सचिवालय म केद्रित हो जाएगी । 
इस कार्यविधि से वह बहुत मा समय बच जाएगा जो इस समय प्रशास । 
मंत्रालयों द्वारा कारंवाई करने में लगाया जाता है और इससे सचिवालय , एक 
समय सारणी के अनुसार आवेदन -पत्रों के निपटाने में समितियों को महायता 
भी दे सकेगी । 
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स्वीकृत 


21. उद्योग मंत्रालय द्वारा भेजे गए आवेदन- पत्रों की प्रतियां , तकनीकी विकास महा 

निदेशालय में समन्वय निदेशालय की मार्फत भेजी जाएंगी , जहां वे दर्ज की 
जानी चाहिए , जैसा कि इस समय किया जाता है । समन्वय निदेशालय को 
आवेदन-पत्र को संबंधित निदेशालय को भेजने में एक या दो दिन से अधिक 
ममय नहीं लेना चाहिए । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


22. तकनीकी निदेशालयों को अपनी टिप्पणियां सीधे तकनीकी विभागों को भजनी 

चाहिए और उनकी प्रतियां संबंधित प्रशासी मंत्रालय और साथ ही समन्वय 

निदेशालय को भी पृष्ठांकित करनी चाहिए । 
23. जिस भी अतिरिक्त सूचना स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो वह तकनीकी निदे 

शालय द्वारा आवेदन - पत्र पहुंचने के दस दिन के अन्दर आवेदक से मंगाई जानी 

चाहिए । 
24. तकनीकी निदेशालयों में आवेदन -पत्रों पर किस प्रकार कार्रवाई की जाए, उसय 

लिए एक प्रक्रिया का मुझाव दिया गया है । 
25. प्रति सप्ताह महानिदेशक से नीचे के स्तर तक अन्तिम रूप से निपटाए गए, लाइसेंस 

देने के मामलों का एक विवरण तैयार किया जाना चाहिए और वह उप 

महानिदेशक और महानिदेशक को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
26. ये हिदायतें , कि किसी भी आवेदन -पत्र का निपटान औद्योगिक सलाहकार मे नीधे 

के स्तर पर न किया जाए, सख्ती से लागू की जानी चाहिए । 
27. यदि किसी मामले में प्रायोजक -निदेशालय को किसी अन्य निदेशालय से सलाह लेना 

आवश्यक हो जाए तो यह जिम्मेदारी प्रायोजक -निदेशालय की होनी चाहिए कि 
वह अभ्य निदेशालयों की टिप्पणियां प्राप्त करें और उसके बाद महानिदेशालय की 
अन्तिम समेकित टिप्पणियां तैयार करे । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


28. सकनीकी विकास महानिदेशालय में आवेदन -पत्रों के संबंध में कार्रवाई आसानी से 

और शीप्रतापूर्वक की जा सके इसके लिये आवेदक को विनिर्माण की अलग- अलग 
बस्तुभों के लिए , यदि वे उसी संयंत्र और महीन की सहायता से विनिर्मित न की 
जा सकती हों , तो अलग - अलग आवेदन -पत्र भेजने चाहिए । 


स्वीकृत 


29. बीयोगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन - पत्र के अंतिम निपटान में 

औसतन 1 4 5 दिन लगते हैं , इसे देखते हुये , तकनीकी विकास महानिदेशालय में 
आवेदन-पत्र की जांच में औसतन 45 दिन लगना अधिक नहीं समझा जा सकता , 
खासकर जबकि तकनीकी विकास महानिदेशालय , द्वारा की गई यह जांच इस 
प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अवस्था है । अन्य संगठनों में इस संबंध में लगने वाला शेष 
ममय तो अधिकांशतः रोजमर्रा की कार्रवाइयों में ही लगता है । तकनीगी विकास 
महानिदेशालय में आवेदनपत्रों की जांच में जो समय लगता है, उसे अन्य स्थानों 
में इस संबंध में लगने वाले समय में कमी किये बिना र्याद बहुत कम कर दिया गया 
ता इमका जांच के स्तर पर बरा प्रभाव पड़ेगा । अधिक उचित यही रहेगा कि 
प्रशासी मंत्रालयों द्वारा लिए जाने वाले समय को कम करने के प्रयत्न किये 
जाएं । 


स्वीकृत 


30. यदि तकनीकी विकाम महानिदेशालय किसी आवेदन -पत्र को 21 से 45 दिन की 

अवधि में निपटा देता है तो यह काफी है । परन्तु यदि कोई आवेदक उमसे मांगी 
गई अतिरिका सूचना या स्पष्टीकरण भेजने में अत्यधिक समय लेता है, तो उस 
स्थिति में तकनीकी विकास महानिदेशालय को दिए गए ममय की अवधि को 
बढ़ाना भी आवश्यक हो जाएगा । 
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प्राशासनिक मंत्रालयों में आवेदनपत्रों पर कार्रवाई 
31. भावेदन - पत्र को सही प्रकार से भरने और नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में 

आवेदक की सहायता करने के लिये आवेदन -पत्र के फार्म के साथ एक व्याख्यात्मक 
ज्ञापन संलग्न किया जाना चाहिये । 

स्वीकृत 
उद्योग मंत्रालय को अधुरे आवेदन पत्र , जिनमें ऐस आवेदन पत्र भी पामिल है जहा 

आवेदन पत्र के सभी ग्वानों के सामने सूचना नहीं भरी गई, उनमें पोका 
उल्लेख करते हुये उसी समय आवेदक को वापस कर देने चाहिए । 

मनीकृत 
33. जहा उद्योग मंत्रालय को यह आसानी से पता लग सकता हो कि आवेदन पत्र मिसी 

ऐसे उद्योग से संबंधित है जो निषिद्ध सूची में शामिल है, तो उसे तुरंत आवेदक को 
वापस कर देना चाहिए और उसे तकनीकी टिपणियों के लिये तकनीकी विकास 
महानिदेशालय, को तब तक नहीं भेजना चाहिये , जब तक कि उस आवेदन पत्र पर 
विचार करने के लिए कोई विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान न हो ; 

स्वीकृत 
34, आवेदन पत्र के फार्म के नीचे यह टिप्पणी जोड़ दी जानी चाहिये कि आवेदन-पत्न स्वत : 

पूर्ण होना चाहिए । यदि इसके बावजूद आवेदन पत्र के साथ एक आवरण पत्र प्राप्त 
होता है , जिसमें कोई अतिरिक्त मामग्री / सूचना दी गई हो , तो उद्योग मंत्रालय 
को वह आवरण पत्र भी मूल रूप में आवेदन पत्र की प्रति के साथ तकनीकी 
विकास महानिदेशालय को भेज देना चाहिये । तकनीकी विकास महानिदेशालय 
आवेदन पत्र के संबंध में अपनी टिप्पणियों के साथ उसे उद्योग मंत्रालय को वापस 
भेज देगा । 

स्वीकृत 
35. लाइसेंस देने / रह करने वाली समिति की पखवाड़े में एक बार बैठकों के लिये निय 

मित दिन निश्चित कर दिए जाने चाहिये और यह बात सुनिश्चित करने के लिये 
कदम उठाए जाने चाहिये कि उन दिनों को समिति की बैठक अवश्य हों । 

स्वीकृत 
36. प्रगासी मंत्रालयों में विभिन्न कार्यों पर लगने वाला समय कम करने के लिए सुझाव 

दिए गए हैं और एक आवेदन -पत्र के अन्तिम निपटान के लिए 70 से 98 दिन के 
कार्यक्रम की सिफारिश की गई है । 

स्वीकृत 
37. आवेदन -पत्रों के निपटान पर नजर रखने के लिये केन्द्रीय लाइसेंस नीति अनुभाग को 

अपना रिकार्ड अयतन रखना चाहिये और निलंबित पड़े मामलों की सूची उन्हें 
स्वयं ही प्रशासी मंत्रालयों से इस प्रकार की सूचियां मंगाए बिना जल्दी से जल्दी 

तैयार करनी चाहिए । 
38. लाइमेस- समिति की बैठक में निलंबित मामलो की सूची पर औपचारिक रूप में 

चर्चा भी की जानी चाहिये और उसके निर्देश उसकी कार्यवाही में शामिल कर 
लिए जाने चाहिये । 

स्वीकृत 
39. पूनविलोकन समिति , औद्योगिक लाइसेम के आवेदन -पतो के निपटान में लगे समय 

को दिखाने वाले विवरणों की ओर गाथ ही मामलों की स्वीकृति मौर अस्वीकृति 
दिखाने वाले विवरणों की भी अर्थपूर्ण जाच कर सके , इस के लिये यह 

आवश्यक है कि ये विवरण उद्योग- वार आधार पर तैयार किये जायें । 
तीन महीने से अधिक अवधि से निपटान के लिये निलंबित पड़े , सब भावेदन पत्रों 
का ब्यौरा भी पुनर्विलोकन उप समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये । 

स्वीकृत 
IV मोद्योगिक लाइसेंस बेमा (विविध ) 
औद्योगिक नीति का पुनर्विलोकन करते समय उन उद्योगों की ओरविशेष ध्यान दिया स्वीकृत । प्रत्येक योग के मामले में जैसा उचित 

जाना चाहिये जिसमें विदेशी मुद्रा की तंगी या कच्चे माल की कमी के कारण हो , दो या तीन शिफ्टों के आधार पर क्षमता 
पहले से ही क्षमता का पूग प्रयोग न हो रहा हो । उद्देश्य यह होना चाहिये का निर्धारण किया जाना चाहिये । विभिन्न 
कि यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि सामान्यतया इन उद्योगों में क्षमता बढ़ाने क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंसदिया 
को किसी नयी योजना को तब तक प्रोत्साहन न दिया जाए, जब तक इनमें बत जाना चाहिए क्योंकि संभव है कि कुछ एक 
मान क्षमताओ का अधिवातम स्तर तक उपयोग न हो । अधिकतम स्तर का परियोजनायें शुरू ही न हों । 
निर्धारण प्रत्येक उद्योग के लिए भविष्य में उपलब्ध हो जाने वाले संसाधनो और 
क्षमता बढ़ाने वाले नये संयंत्र आदि लगाने में लगने वाले प्रारम्भिक समय को 
सामने रख कर किया जाएगा । 
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41. मामास नियम के तौर पर, औद्योगिक नीति का वर्ष में एक बार औपचारिक 

निरुपम किया जाना चाहिए । किंतु इमसे हर छठे महीने अथवा महत्वपूर्ण 
उयोगों में इससे भी जल्दी नीति के पुनर्विलोकन में काई व्याथात नहीं पड़ना 
चाहिए और इस प्रकार के पुनर्विलोकन के कारण यदि कोई परिवर्तन किए गए 
हो , तो वे मार्वजनिक सुचना द्वारा विविन कराए जाने चाहिय ? लाइसममालिन 
साल - समय के दौरान इस प्रकार के परिवर्तन नियम के मप में न सोनार अपवाद 
के रूप में ही होने चाहिय । 

स्वीकृत 
12. औयोगिक नीति के संबंध में निर्णय , और यदि वर्ष के बीच में सरकार द्वारा कोई 

परिवर्तन स्वीकारकिए गए हों तो वे भी , पूनविलोकन समिति की सिफारिशों के 
बाद कम से कम संभव दिनों में जनता की जानकारी में लाए जाने चाहिये और 
नीति को घोषणा से तीस दिन के भीतर प्राप्त हुये वे सब आवेदन पत्र , जो किसी 
एक ऐसे उद्योग में संयंत्र आदि लगाने के बारे में हो जिस पर लाइसेंस नीति में 
परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा हो , लाइसेंस देने वाली समिति के विधागर्य एक साथ 
कार्य सूची में शामिल किए जाने चाहिए । 

रवीकृत 
43. लघु उद्योग के विकास आयोग को चाहिए कि वह तकनीकी विकास महानिदेशा 

लय को लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित संयंसों आदि की क्षमताओं के बारे में पूरी 
सुचना उपलब्ध कराए ताकि तकनीकी विकास महानिदेशालय औद्योगिक नीति 
के पुनविलोकन के समय , इस क्षेत्र में हुए विकास को ध्यान में रख सके । 

स्वीकृत 
44. औद्योगिक लाइसेंस देने में अवस्था-भाजन की कोई पद्धति लागू करना वांछनीय नहीं 

होगा । किन्तु लाइसेंसों की क्रियांविति पर पुरी सावधानी से नजर रखनी चाहिये 
ताकि जब कभी यह पता लग जाप कि लाइसेंसधारीद्वाग योजना के क्रियान्वित 
किए जाने की संभावना नही तो उस समय लाइसंस को तुरत रद्द किया जा सके 
और इस प्रकार की औद्योगिक क्षमता अन्य उद्योगकर्ताओंद्वारा प्रयास किये जाने 

स्वीकृत 
के लिये उपलब्ध कराई जा सके । 
अपीलों के संबंध में , सहज न्याय की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्रवाई की जा सके , इस सिफारिश पर उद्योग मंत्रालय में विचार 
इसकी उचित व्यवस्था करने के लिए , लाइसेंस देने वामी समिति की एक किया जायेगा । 
अपील उप -समिति होनी चाहिये जिसमें लाइसेंस देने वाली समिति का 
संबंधित प्रशासी मंत्रालय का सचिव और तकनीकी विकास महानिदेशक 
या अन्य संबंधित तकनीकी सलाहकार हों और जो सभी अपीलों पर विचार 
करे, यदि संबंधित पक्ष सुनवाई चाहते हों , तो उनकी मुनवाई करे और जहां 
. उचित हो वहां लाइमम देने वाली समिनि को गुमःविचार करने की मिफारिश 


स्वीकृत 


जो ---विवरनिया 
18. गैर- सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओ की क्रियान्विति और प्रगति पर नजर रखने के 

लिए जी विवरणी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है । तकनीकी विकास महा 
निदेशालय को इस बात पर जोर देना चाहिये कि पूर्ण सूचना देते हये यह विवरण 
नियमित रूप से और ठीक रामय पर प्रस्तुत किया जाए । जो यह विवरण न भेजे 
उन्हें इस बारे में याद दिलाया आप और जहां आवश्यक हो उनके विरुद्ध 

कारवाई की जाए । 
17 . सभी जी विवणियां कम से कमविकाम अधिकारी के स्तर पर अवश्य प्रस्तुत की 

जाएं जिसे उनकी सावधानी में जांच करनी चाहिये । जहां यह दिखाई दे कि अपे 
क्षित प्रगति नहीं हो रही है, वहां मामला उच्चतर अधिकारी की जानकारी में 
लाया जाना चाहिये , ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि भविष्य में क्या 
कार्रवाई की जानी चाहिये । 


स्वीकृत 
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ग्वीकृत 


50. 


रबीकल 


स्वीकृत 


45 इस ममय जानीन वाल्पिक प्रभावी उपाय निर्धारित है , उनमें से प्रभावी उपाय के 

रूप में कपल यः विकल्प हा अपमाया जाना चाहिये कि " उपक्रम के लिन 
अपेक्षित मंत्र और मशीनों के एक बहुत बड़े भाग कलिा पमका आईर दिगा 

गया है " और अन्य दो विकल्प छोड़ दिये जाने चाहिये । 
49 . जहां औद्योगिक लाइसेंस , आशय- पत्र जारी कर दिए जाने के बाद जारीकिया गया 

हो , वहां पर उल्लिखित प्रभावी उपाय के प्रयोजन के लिए छ : माम की अवधि 
मामान्यतः पर्याप्त होनी चाहिए । 
लाइसेंस में यह उपबंध होना चाहिये कि यदिनिर्धारित समयावधि के अन्दर प्रभाव । 

कार्रवाई नहीं की जाती और आनेदक भी समयावधि को बढ़ाने के लिए समय 
पर आवेदन - पन्न नहीं देता , तो यह स्वतः रद्द हो जाएगा । जहां साइसेंसधारी कुछ 
ऐसे उचित कारणों से , जो उसके बस से बाहर हो , निर्धारित समयावधि के अंदर 
प्रभावी कार्यवाई नहीं कर पाता , तो उनके लिए यह जरूरी है कि वह लाइसेस 
की अवधि बढ़ाने के लिये समय पर आवेदन -पान दे और इस बात का निर्णय करना 
सरकार का काम होगा कि उस समयावधि को बढ़ाने की अनुमति दी जाए अथवा 

नहीं । 
51. 

सभी के लिए एक समान समय - सीमानिर्धारित करने के स्थान पर, लाइसेंस देने वाली 
समिति को प्रत्येक आवेदन - पन्न के गुणावगुण पर विचार करके उत्पादन - कार्य 
आरम्भ करने का समयनिर्धारित करना चाहिए । तकनीकी विकास महानिदे 
शालय को अपनी तकनीकी टिप्पणियों में , उत्पादन प्रारम्भ करने के लिए 
निर्धारित की जाने वाली समय- सीमा के बारे में विशेष सिफारिश शामिल करनी 

चाहिए । 
52. तकनीकी विकास महानिदेशालय को छोडकर अन्य केन्द्रीय प्राधिकार , जो इस समय 

जी विवरणियों की प्रतियां प्राप्त करते है , उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि क्या 
वे वास्तव में उन विवरणियों का कोई प्रयोग करते है । यदि नहीं, तो उन्हें इस 

विवरण की प्रतियां भेजनी बन्द कर दी जानी चाहिए । 
53. जी विवरणी की एक प्रति संबंधित उपक्रमाद्वारा सीधे राज्यों के उद्योग-निदेशकों 

को भेजी चानी चाहिए । राज्यो के उयोग-निदेशको को भी विवरणियों की 
सावधानी से जांच करनी चाहिये और यदि विवरणियों में किम्ही ऐसी 
कठिनाइयों का उल्लेख किया गया हो , जो राज्य के स्तर पर सुलझायी जा समासी 
हैं , तो उन्हें उन कठिनाइयों को हल करने के लिये लाइसेमचारियों की सहायता 

करनी चाहिये । 
54. जी विवरणी तब तक भेजते रहना चाहिये , जब तक कि लाइसेम में उल्लिखित 

पूर्ण उत्पादन क्षमता न लगादी जाप और उपक्रम वास्तव में उत्पादन कार्य आरंभ 
न कर दे । इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए मंबद्ध नियम का 
मंगोधन कर देना चाहिए । 

_ V .- - औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण 
55. उयोग ( विकास और विनियम ) अधिनियम के पुनरीक्षण का कार्य यथाशीघ्र हाथ 

में लिया जाना चाहिये, विशेषतया यह देखने के लिये कि क्या गिन अनुसूचित 
उद्योगों के यनिटों की देखभाल महानिदेशक द्वारा की जा रही है , उनमें से कोई 
यस हैं , जिन्हें सूची में शामिल करने की आवश्यकता है । इसको कसौट सर्वोपरि 
लाक हिन ही होनी चाहिये , आयाता या बटवारों पर निर्भरता की मात्रा 
नहीं । अनुसूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक है ताकि उस अमांविधानिक मी 
स्थिति को समाप्त कर दिया जाए जिसमें रह कर तकनीकी विकास महानिदे 
शालय राज्यसूची के उद्योगों की देखभाल कर रहा है । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 
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56 

अनमचिन क्षेत्र में , जिम इलाके में लाइसेंस लेने की पाबंदी हटा दी गई हो उसका 56 - 59 : स्वीकृत 

( जैसे कुछ को छोड़कर सभी उद्योगों में 25 लाख से फेम यूनिटे ) यह देखने के एन का उद्योग मंत्रालय में पुनरीक्षण किया जाएगा । 
लिए पूनविलोकन किया जाना चाहिये कि क्या इस क्षेत्र में आने वाली सभी 
यनिटों को केन्द्रीय पंजीकरण से मुक्त करके राज्यों को नहीं दिया जा सकता ? 
यहां पर भी कमौटी सर्वोपरि लोकहित ही होना चाहिये , आयातों और 
बटवारों पर निर्भरता नहीं । लाइसेंस- मुक्त क्षेत्र के किसी भाग का केन्द्र में 

रखा जाना नियम के रूप में नहीं , अपवाद के रूप में ही होना चाहिये । 
57. जव राज्यों को कोई उद्योग दिए जायें, तो इसके साथ ही प्रत्येक राज्य को दी जाने 

वाली विदेशो मुद्रा में भी लघु उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिये , वृद्धि की 
जानी चाहिए । यदि , आवश्यक हो तो राज्यों को स्थानान्तरित किये गए मध्यम 

कोटि के उद्योग क्षेत्रों के लिये अलग से कुछ राशि रख दी जाये । 
18 . कम उपलब्ध होने वाले देमी कच्चे माल , जैसे इस्पात की नियंत्रित कोटियों, के मामले 

में यही तरीका अपनाया जाना चाहिये । 
59. उपर्युक्त आधार पर जब तक पुनर्विलोकन नहीं हो जाता, तब तक जो यूनिटें तकनीकी 

विकास महानिदेशालय में रजिस्टर की गई है और जिनके लिए विदेशी मुद्रा की 
भावश्यकता नहीं है, उन्हें तुरंत राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया जाना 

चाहिए । 
पर रजिस्टर कराने के लिये आवेदन पत्र , उद्योग मंत्रालय में उसी प्रकार प्राप्त किये स्वीकृत । अधिकारियों की समिति के सचिवालय से 

जाने चाहियें जिम प्रकार लाइमेंस के आवेदन पत्र । जिन विभिन्न प्राधिकारियों संबंधित कार्य सकनीकी विकास महानिदेशालय 
से टिप्पणियां अपेक्षित हों , उन्हें भी वे इसी प्रकार दिये जाने चाहिये । इन प्राधि - से उधोग मंत्रालय को अंतरित कर दिया जाना 
कारियों को यह कहा जाना चाहिए कि वे 45दिनों के अन्दर अपनी टिप्पणियां पाहिए । 
भेज दें और साथ ही उन्हें यह स्पष्ट करदिया जाना चाहिये कि यदि उनकी 
टिप्पणियां प्राप्त न हुई , तो यह समझ लिया जाएगा कि संबंधित प्राधिकारियों 

के पास इस संबंध में देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है । 
61. 45 दिनों की समय -सीमा तकनीकी विकास महानिदेशालय पर भी लाग होमी 

स्वीकृत 
चाहिए । तकनीकी विकास महानिदेशालय को इस बात का ध्यान रखना होगा 
कि उनकी टिप्पणियां वास्तव में 45दिनों में चली जाएं , क्योंकि इस संगठन की 
टिप्पणियां प्राप्त किए बिना, रद्द करने वाली समिति के लिए मामले पर विचार 

कर पाना संभव नहीं होगा । 
82. 45दिन की समाप्ति पर सचिवालय को प्राप्त टिप्पणियों को समेकित करना चाहिये 

स्वीकृत 
और मामला ममिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये । 
संबंधित प्रशासी मंत्रालयों की टिप्पणियों के संबंध में स्थिति वही होनी चाहिये , 

म्वीकृत 
जिसकी लाइसस के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने के लिएसिफारिश की गई है । 
दमरे शब्दों में , यदि प्रशासी मंत्रालय की टिप्पणियां 45 दिनों के अंदर नहीं आवीं , 
तो उनके बिना ही मामले का सारांश तैयार करलिया जाना चाहिये । ऐसे मामलों 
में प्रशामी मंत्रालयों का प्रतिनिधि , रह करने वाली ममिति की बैठक में मंत्रालय 
के विचारों का उल्लेख कर सकता है । इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की 
आमी चाहिये कि तकनीकी विकास महानिदेशालय की टिप्पणियों की एक प्रति 

प्रशासी मंत्रालय को भेजी जाती है । 
र यदि मबसे प्राप्त उत्तरों से पता चले कि कोई मतभेद नहीं है, तो संयुक्त सचिब जो स्वीकृत । इस प्रकार से निपटाए गए मामलों का 

आमतौर पर रह करने वाली ममिति की बैठक की अध्यक्षता करता है , समिनि एक विवरण समिति के अन्य सदस्यों की 
की अगली बैठक की प्रतीक्षा किए बिना निर्णय दे दे । समिति के समक्ष केवल वे सूचना के लिए समिति की आगामी बैठक 
ही मामले रखे जाने चाहिये , जिनमें ,किसी प्रकार का कोई मतभेद हो । 

में पेश किया जाना चाहिए । 
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65. लाइसेंस के मामलों में अपील करने की प्रस्तावित व्यवस्था का अनुसरण करते हुये ,यहां जैसा निर्णय सिफारिश संख्या 45 के बारे में 

भी अमोल उप- समितियां उसी प्रकार कार्य करें, जिस प्रकार लाइसेंस के मामलों लिया गया है । 
में अपीलों के संबंध में सोचा गया है । सरकार, केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद 
की पुनबिलोकन उप -समिति को ,पंजीकरण के रद्द किए गए मामलों का विवरण 

भेजने पर भी विचार कर सकती है । 
66. नीति के पुनर्विलोकन का जो सुझाव पहले दिया गया है, उसके बाद भी यदि पंजीकरण स्वीकृत 

का बहुत सारा काम महानिदेशालय , तकनीकी विकास में कार्रवाई के लिये शेष 
रह जाता है, तो पंजीकरण - आवेदन -पत्रों के लिए उपयुक्त शुल्क निर्धारित कर 

दिया जाना चाहिये । 
67 . यदि पंजीकरण का बहुत सारा काम महानिदेशालय , तकनीकी विकास महानिदेशालय 

स्वीकृत 
में ही रखा जाना हो तो यह आवश्यक है कि अचल आस्तियों की स्पष्ट रूप से परि 
भाषा की जाए । मूल्यांकन के आधार को भी उल्लिखित करना आवश्यक है 
अर्थात् यह मूल क्रय -मूल्य हो या बाजार मूल्य । इन सभी बातों के संबंध में 

स्पष्ट हिदायतें तैयार की जाएं और उन्हें सब की जानकारी में लाया जाए । 
68. जिस युनिट में पूजीगत माल आयात किया जाता है, उसे लाइसेंस प्रदान करने के 

स्वीकृत 
पश्चात् तुरंत रजिस्टर कर लिया जाता है । हो सकता है कि आवेदक आयात 
लाइसेंस प्राप्त करने के बहुत समय बाद तक उत्पादन -कार्य प्रारम्भ करने के लिए 
आगे कोई कार्रवाई न करे । यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में पंजी 
करण केवल तभी किया जाए , जब आवेदक मशीनों के एक बहुत बड़े अंश के लिए 

साख - पन्न खोल दे । 
89. उपर्युक्त नीति संबंधी पुनर्विलोकन के बाद जिन उद्योगों को केन्द्रीय पंजीकरण में स्वीकृत 

रखने के लिए महत्वपूर्ण समझा जाए, उनके लिए तकनीकी विकास महा 
निदेशालय को जी विवरणियों के नमूने का एक फार्म तैयार करना चाहिये 

और यूनिटों से कहा जाना चाहिए कि वे उन फामौ पर अपनी परियोजनाओं की 

क्रियान्विति के बारे में आवधिक सूचनाएं भेजें । 
70. जब तक केन्द्रीय पंजीकरण मौजूद है, तब तक निषिद्ध सूची पंजीकरण के मामले में 

स्वीकृत 
ठीक उसी प्रकार लागू रहनी चाहिए, जिस प्रकार यह औद्योगिक लाइसेंसों के 
मामलों में होती है । 

VI - संरचनात्मक पुनर्गठन 
71. क्योंकि तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्य अधिकांशतः तकनीकी हैं , इसलिए 

स्वीकृत 
यह संगठन इस बात के लिए बहुत उपयुक्त है, कि इसमें अधिकारी - अभिस्थापित 
कार्य प्रणाली चलाई जाए । इस प्रणाली को एक निदेशालय में लगभग एक वर्ष 
के लिए प्रयोग के तौर पर चलाया गया है और इससे कार्यक्षमता में बहुत सुधार 
हुआ और कार्य के निपटान में तीव्रता आई है । कुछ आवश्यक आशोधनों के 
साथ यह प्रणाली सभी तकनीकी निदेशालयों में लागू की जानी चाहिए । इस 
प्रणाली की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं : -- 
( क ) जिन उद्योगों की देखभाल प्रभाग द्वारा की जाती है , उन्हें प्रभाग के 

स्वीकृत 
विकास अधिकारियों में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के प्रभार में 

संबद्ध और एक तरह के उद्योग आ जाते हैं । 
( ख ) प्रत्येक विकास अधिकारी के अधीन एक प्रशासी दल होता है, जिसमें 

स्वीकृत 
विकास अधिकारी , एक सहायक विकास अधिकारी, एक अवर तकनीकी 
अधिकारी और एक उच्च श्रेणी क्लर्क होता है । विकास अधिकारी को 
पूरे समय के लिए एक आशुलिपिक और सहायक विकास अधिकारी को 
पूरे समय के लिए एक आशुटंकक विया जाता है । 
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स्वीकृत 


( ग ) कार्य की मदों का इस प्रकार वर्गीकरण और आवंटन किया जाता है कि 

जहां तक संभव हो , मामले मध्यवर्तीनिचले स्तरों से गुजरे बिना ही सीधे 
उपयुक्त अधिकारी के पास चले जाते हैं । 


स्वीकृत 


( घ ) मामलों के निपटान की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि औद्योगिक 

सलाहकार के स्तर तक पहुंचने तक किसी भी मामले में सामान्यतः दो से 
अधिक निर्णय संबंध स्तर नहीं होते । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


( 6 ) प्रत्येक विकास अधिकारी के दल के साथ संलग्न उच्च श्रेणी चलर्क को 

मामलों पर टिप्पणियां नहीं लिखनी होती, वह केवल मिसिलों को रखता 
है और संबंद्ध पत्रों को यथाविधि डॉकेट करके और उन पर हवाले देकर , 
उन्हें निपटान के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत कर देता है । तथ्यपूर्ण 
आधार - सामग्री को इकट्ठा करने और विवरणों को तैयार करने में भी 
उसकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । आशुलिपिक और 
आशटंकक की सेवाओं का उपयोग आशुलिपि औरटंकन-कार्यों के अलावा 

अन्य कार्यों में भी किया जाता है ? 
( च ) कार्य की जिन मदों का संबंध समूचे प्रभाग से होता है जैसे संसद्-प्रश्न 

आदि , उनकी देखभाल के लिए एक केन्द्रीय पल होता है । प्रभाग के 
डायरी,प्रेषण और टंकन कार्य की जिम्मेदारी भी इस पूल पर रहती है । 
यह पुल सीधा औद्योगिक सलाहकार के अधीन कार्य करता है और उसमें 
निम्नलिखित कर्मचारी होते हैं : 

अनुभाग- अधिकारी 
सहायक 

- - - - -- 1 
उच्च श्रेणी क्लर्क ----- 

---- -- - ---- 1 
निम्न श्रेणी क्लर्क 

-- - - - - -- ---- - 3 
( ज ) तकनीकी अधिकारियों को दिए गए आशुलिपिक और लिपिक -वर्गीय 

कर्मचारी यद्यपि अपने - अपने अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करते हैं , 
तथापि हाजिरी , समय-पाबंदी और आकस्मिक छट्टी जैसे मामलों में वे 
अनुभाग अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में रखे जाते हैं । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


72. क्योंकि लिपिक -वर्गीय कर्मचारियों की संख्या कम से कम रखी गई है , इसलिए यह 

आवश्यक है कि छुट्टी रिजर्व की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी निदे 
शालय में जब कभी कोई लिपिक वर्गीय कर्मचारी, जिसमें आशुलिपिक और 
आशुटंकक भी शामिल है , छुट्टी पर जाए, तो उसके स्थान पर तुरंत व्यवस्था 

की जा सके । 
13. बार बार मिसिले मंगाने और उसके परिणामस्वरूप लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर 

निर्भर करने की आवश्यकता को कम करने के लिए , भारी यांत्रिक इंजीनियरी 
निदेशालय में अपनाई गई आधुनिक कोर्डक्स प्रणाली उपयुक्त आशोधनों के साथ 
सभी निदेशालयों में लागू की जानी चाहिए । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


74. अधिकारी- अभिस्थापित प्रणाली की समुचित क्रियान्विति के लिए यह आवश्यक है 

कि तकनीकी विकास महानिदेशालय को दिया गया स्थान यथासंभव एक साथ 
और इकट्ठा हो और चूंकि तकनीकी विकास महानिदेशालय को विभिन्न विभागों 
के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखना होता है , इसलिए अधिक अच्छा यह रहेगा 
कि तकनीकी विकास महानिदेशालय का कार्यालय भी सचिवालय की इमारत 
में ही स्थित हो । 
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स्वीकृत 


75. तकनीकी अधिकारी अपने तकनीकी कार्य अधिक दक्षता से करें और वे लिपिक प्रकार 

के कामों में अपनी शक्ति नष्ट न करें, इसके लिए यह आवश्यक है कि पात्रता के 
निर्धारण , आवंटन की अग्रता और इस्पात के यूनिट -वार कोटे के निर्धारण से 
संबंधित कार्य तो उन्हीं के हाथों में रहने दिया जाए जैसा कि इस समय है, किन्तु 
सिफारिश के बाद का सारा कार्य जो लिपिक प्रकार का होगा , जैसे सिफारिश 
किए गए आवंटनों का समेकम करना, संबद्ध प्राधिकारियों को सूचना देना, कोटा 
प्रमाण-पत्र तैयार करना और उन्हें जारी करना और आवंटन -प्रापकों को अंतिम 
सूचना देना अलग - अलग करके सचिवालय कर्मचारियों को सौंप दिया जाना 
पाहिए । यह काम एक सेल को सौंपा जाना चाहिए , जिसका अध्यक्ष एक 
अनुभाग- अधिकारी हो और जो धातुकर्म निदेशालय में स्थित हो । अनुभाग 
अधिकारी को , जो इस सेल का प्रभारी होगा, कोटा प्रमाण-पत्रों को अधिप्रमाणित 
करने और अपने हस्ताक्षरों से रोजमर्रा के पत्रादि भेजने के लिए प्राधिकृत किया 
जाना चाहिए । 


76. विकास अधिकारी, एक सहायक विकास अधिकारी और एक आशुलिपिक का एक इस शर्त के अधीन स्वीकृत कि कार्योत्तर संवीक्षा 

सेल बनाया जाना चाहिए , जो रिपोर्ट के भाग I में सिफारिश किए गए मामलों के मामलों के लिए अपेक्षित कर्मचारी स्वीकृत 
की कार्यत्तर संवीक्षा करे । 

कर्मचारी संख्या में से ही लिए जाएं । 


स्वीकृत 


77. महानिदेशक को बहुत से गैर- तकनीकी प्रशासी कार्यों से मुक्त करने और संगठन 

तथा कार्मिकों संबंधी मामलों में योजना बनाने तथा संगठन के संचालन एवं 
दक्षता पर प्रभाव डालने वाली अन्य प्रशासी बातों की देखभाल करने के कार्य 
में उसकी सहायता करने के लिए प्रशासन और समन्वय निदेशालयों का प्रभार 
उप - सचिव की हैसियत के एक निदेशक को सौंप दिया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


78 . प्रशासन और समन्वय निदेशालयों में जहां कहीं भी सहायक निदेशक अनुभाग 

अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण कर रहा हो , वहां सहायक निदेशक का पद समाप्त 
कर दिया जाना चाहिए और अनुभाग अधिकारियों को सीधे संबंधित उप 
निदेशकों को रिपोर्ट देनी चाहिए । यदि कार्य की मात्रा को देखते हु उचित 
हो , तो और अधिक उप -निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है । किंतु यह 
सिफारिश सांख्यिक सेल के प्रभारी सहायक निदेशक के मामले में लाग नहीं 
होती -.. क्योंकि वह एक सांखिधक होता है और उसके अधीन कोई अनुभाग 
अधिकारी नहीं होता । 


स्वीकृत 


79. वर्तमान समन्यय अनुभाग I और II के स्थान पर एक आयात सेल बना दिया जाए 

जो , जहां तक आयात कार्य का संबंध है, प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग और समन्वय 
निदेशालय , दोनों का कार्य करे । इस सेल के कार्यों का विवरण रिपोर्ट में दिया 

गया है । 
80. क्योंकि लाइसेंस लेने अथवा रजिस्टर कराने के आवेदन -पत्रों की संख्या बहुत अधिक 

नहीं होती , इसलिए इन आवेदन -पत्नों पर कार्रवाई समन्वय अनुभाग को ही करते 
रहना चाहिए , जैसा कि इस समय किया जा रहा है । आवेदन-पत्रों को दोबारा 
रजिस्टर करने का काम बहुत अधिक नहीं होता , इसलिए ये आवेदन -पत्र प्राप्ति 
और प्रेषण अनुभाग से सीधे समन्वय निदेशालय में ही प्राप्त होते रहने चाहिएं । 
प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग में डायरी का कोई काम नहीं किया जाना चाहिए । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


81. वर्तमान समन्वय अनुभाग III में से एक अलग एकक, एक अनुभाग- अधिकारी के 

अधीन, बना दिया जाए जो केवल नीति के समन्वय और विकास का ही कार्य 
करे । 
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स्वीकृत 


82. सरकारी क्षेत्र की परियोजना से प्राप्त "देश में नहीं बनता " संबंधी सभी आवेदन - पत्न 

प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग द्वारा सीधे उस विकास- अधिकारी को भेजे जाने 
चाहिए , जो उस विशेष परियोजना के लिए नामित किया गया हो । जिन 
परियोजनाभों के लिए अभी तक कोई विकास अधिकारी नामित नहीं किए गए , 
उनके लिए उन्हें नामित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई भी 
परियोजना विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण के बिना न रहे । 


स्वीकृत 


83. " भारत में नहीं बनाया जाता " प्रमाण- पन्न उसी समय जारी कर दिए जाने चाहिएं 

" अब देश में नहीं बनता " की सूचना दी जाए । “ भारत में नहीं बनाया जाता " 
प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य रहना चाहिए , जब तक आयात लाइसेंस 
विधिमाम्य रहे । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


84. " भारत में नहीं बनाया जाता " प्रमाण-पत्रों का काम वैज्ञानिक यंत्र निदेशालय को 

स्थानांतरित कर दिया जाए, जो मुखयतः इसी कार्य से संबंधित है । इस 
प्रयोजन के लिये समन्वय अनुभाग की वर्तमान संख्या में से एक छोटा - सा 
सेल बनाया जाये जो एक अनुभाग अधिकारी के अधीन हो । यह सेल 

विकास अधिकारी ( वैज्ञानिक यंत्र ) के प्रभार में रखा जाये । 
85. तकनीकी विकास महानिदेशालय के आकार और इसके सामने जो समस्यायें 

आती है , उन्हें देखते हुए संगठन और पद्धति एकक तथा चौकसी-सेल दोनों 
की संख्या में तुरंत वृद्धि कर दी जानी चाहिये । अध्ययन - दल की रिपोर्ट 
को क्रियान्वित करने की भारी जिम्मेदारी भी संगठन और पद्धति एकक को 
उठानी होगी । प्रशासन -निदेशक के अधीन एक स्वतः पूर्ण सेल की 
स्थापना की जानी चाहिये जो केवल संगठन और पति एकक का ही काम 
करे । संगठन और पद्धति एकक में एक प्रवर विश्लेषण ( रु . 700 
1, 250 ) , एक अवर विश्लेषक (रु . 400 - 900 ), एक अनुसंधान सहायक 
( रु . 325- 575 ) और एक आशुटंकक होने चाहिये । चौकसी संबंधी कार्य 
स्वयं निदेशक के हाथ में रहना चाहिये ,किन्तु इस कार्य में सहायता के लिये उसे एक 
अनुभाग अधिकारी दिया जाना चाहिये । इस अनुभाग अधिकारी को एक 
आशुटकक को छोड़ कर अन्य कोई कर्मचारी देने की आवश्यकता नहीं । 


स्वीकृत 


88. सरकारी कर्मचारियों के कल्याण पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है, उसे 

देखते हुए , यह कार्य प्रशासन-निदेशालय को स्थानांतरित कर दिया जाना 
चाहिये और इस कार्य के लिये उपनिदेशक का एक और पद मंजूर किया 
जाना चाहिये । उपनिदेशक ( कल्याण ) , उपनिदेशक ( प्रशासन ) का भी कुछ 
काम कर सकता है । उपनिदेशक (प्रशासन ) को इस बात की आवश्यकता 
भी है कि उसके वर्तमान काम के बोझ को कुछ हल्का किया जाये । 
कल्याण कार्य के लिये उपनिदेशक ( कल्याण ) को एक आशुटंकक और एक 
उच्चश्रेणी क्लर्क दिये जाने चाहिये जो उसके कागजात को रखें और अन्य 
नेमी और क्षेत्र-कार्य करें । 


स्वीकृत 


87 . पैसे के आहरण और संवितरण का कार्य विभिन्न अधिकारियों को सौंपने की 

वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर दी जानी चाहिये । अहलकारों के रूप में 
सहायक निदेशकों के हटा दिये जाने पर उपनिदेशक ( स्थापना ) को आदान 
और संवितरण अधिकारी घोषित किया जाये । 


स्वीकृत 


88. निदेशक ( प्रशासन और समन्वय ) के पद की मंजूरी के फलस्वरूप विभिन्न 

प्राधिकारियों में विभिन्न शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाये , जैसा कि 
रिपोर्ट के परिशिष्ट VI में दिया गया है । 
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89. तकनीकी विकास महानिदेशालय का वर्तमान जन - सम्पर्क एकक पूछताछ और 

स्वीकृत 
प्राप्ति के अलावा और कोई काम नहीं कर रहा है । अनुमान समिति ने 
जो लक्ष्य निरूपित किया है , उसे प्राप्त करने के लिये तकनीकी विकास 
महानिदेशालय के जन -सम्पर्क एकक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिये : 
( क ) औद्योगिक लाइसेंस देने और देश में नहीं बनता सूचना पामे के प्रक्रिया 

स्वीकृत 
और विकास संबंधी पक्षों के बारे में सामान्य सूचना देना । 
( ख ) निलम्बित आवेदन- पत्नों के सम्बन्ध में सूचना देना और उनके शीघ्र 

स्वीकृत 
निपटान में सहायता करना । 
( ग ) तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यो के लिये फार्म और संबंधित 

स्वीकृत 
साहित्य उपलब्ध कराना । 
( घ ) गैर-तकनीकी मामलों पर नेमी इन्टयूंमों का निपटान । 

स्वीकृत 
( 1 ) एक ऐसे माध्यम का कार्य करना जिसके द्वारा तकनीकी विकास 

स्वीकृत 
__ महानिदेशालय और उद्योग परस्पर सहायता भाव से एक -दुसरे की 

समस्याओं को भली प्रकार समझ सकें । 
( च ) शिकायतों और प्राप्त सुझावों के संबंध में प्रारम्भिक और अनुवर्ती 

स्वीकृत 
कार्यवाई कराना । 
असाधारण विलम्ब के मामलों को प्रवर अधिकारियों की जानकारी 

स्वीकृत 
में लाना । 
( ज ) आवेदन-पत्रों और अन्य पत्रों की प्राप्ति का काउंटर पर प्रबन्ध 

स्वीकृत 
करना । 
90. उपर्युक्त लक्ष्य की पूर्ति , वर्तमान जन- सम्पर्क एकक के पूर्ण पुनर्योजन और पुनः इस शर्त के अधीन स्वीकृत कि यह पद निदेशक की 

बलन के बिना संभव नहीं हैं । संगठन के जनसम्पकों की देखभाल के लिये हैसियत का होगा और इस प्रश्न पर कि क्या 
निदेशक अयवा उप -सचिव के स्तर के एक प्रवर अधिकारी की नियुक्ति की इस पद पर किसी तकनीकी अधिकारी को 
जानी चाहिये , जिसका पदनाम जनसम्पर्क निदेशक हो । एक ओर तो वह नियुक्त किया जाए या गैर-तकनीकी भधि 
उद्योगों की सरल पहुंध में होना चाहिये और दूसरी ओर वह सीधा महा- कारी को , वास्तविक नियुक्ति करने से पहले 
निदेशक के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये । इस अधिकारी के अधीन अनु- विचार किया जायेगा । 
भाग अधिकारी के स्तर का एक जन- सम्पर्क अधिकारी होना चाहिये , जो 
कार्यविधियों के संबंध में सामान्य सूचना देने के लिये काउंटर पर बैटेगा और 
आवेदन -पत्रों की प्राप्ति और फार्मों, पैम्फलेटों और अन्य साहित्य के विस 
रण के कार्य को काउंटर पर देखभाल करेगा । जनसम्पर्क अधिकारी की 

सहायता के लिये एक सहायक और दो या तीन क्लर्क होने चाहिये । 
91. निम्नलिखित बातों के साथ सभी संबंधित सूचनाएं सुविधानुसार काउंटर पर , 

स्वीकृत 
सूचनापट पर और प्रांगण में प्रदर्शित की जानी चाहिये । 
( क ) स्वदेशी विनिर्माताओं की सूची 

स्वीकृत 
( ख ) महानिदेशालय के संगठन का खाका जिसमें सहायक विकास अधिकारी 

स्वीकृत 
और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के नाम , कमरा नम्बर और 

संबंधित विषय दिये गये हों । 
( ग ) आवेदन-पत्र भेजने की अंतिम तारीख । 

स्वीकृत 
( घ ) देश को विभिन्न औद्योगिक आवश्यकताओं, पहले से लाइसेंस- प्राप्त या 

स्वीकृत 
पंजीकृत एककों की वर्तमान क्षमता , अतिरिक्त औद्योगिक आव 
श्यकताओं के लिये जी विनियोग की मात्रा, वे क्षेत्र जिनमें उद्योगों 

को प्रोत्साहित किया जायेगा, इत्यादि के संबंध में सूचना । 
( ) पूर्व सप्ताह में सिफारिश किये गये अस्वीकृत किये गये यात आवे 

स्वीकृत 
दनपत्रों के मामलों की सूची । 
( च ) दुर्लभ कच्चे माल के फवार आवंटन का साप्ताहिक विवरण । 

स्वीकृत 
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स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


92. प्रक्रिया संबंधी नवीनतम नीति और परिवर्तनों के अनुरूप कार्य किया जा सके , 

इसके लिये निदेशक के औद्योगिक सलाहकारों और महानिदेशक से जितनी 
बार हो सके , उतनी बार खुलासे प्राप्त करते रहना चाहिये । साथ ही सभी 
निदेशालयों को चाहिये कि वे सामान्य प्रकार के आदेशों और निर्णयों की 

प्रतियां उसको भेजते रहें । 
93. जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, स्थिति - पचियां अधिक सूचनात्मक होनी 

चाहिये । 
94. आयात आवेदन-पत्रों के मामले में पृच्छा-पचियां विदेशी मुद्रा के एकक-बार आवं 

टन की तारीख से 15 दिन समाप्त होने के बाद ही ली जानी चाहिये 
तथा एक महीना समाप्त होने से पहले किसी भी प्रकार की मुलाकात की 

अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । 
95. औद्योगिक लाइसेंस देने के आवेदनपत्रों के मामले में पूछा-पचियां आवेदन 

करने की तारीख से 45 दिन के बाद ली जानी चाहिये और तकनीकी 
अधिकारियों के साथ मुलाकातों की अनुमति दो मास के बाद दी 

जानी चाहिये । 
96. तकनीकी अधिकारियों के साथ सब मुलाकातों की व्यवस्था जन -सम्पर्क -निदेशक 

की मार्फत की जानी चाहिये । मुलाकातें सहायक विकास अधिकारी से नीचे 
के स्तर के अधिकारियों के साथ नहीं होनी चाहिये और जिन मुलाकातों 
की तकनीकी अधिकारियों के साथ व्यवस्था की जाये , उनकी सूची रखी 

जानी चाहिये । 
07. जन- सम्पर्क एकक को फाइलें मंगाने और विलम्ब के मामलों की सूचना औद्यो 

गिक सलाहकारों को देने का प्राधिकार दिया जाना चाहिये , परन्तु ये फाइलें 
जन -सम्पर्क निदेशक के हस्ताक्षरों से ही मंगाई जानी चाहिये और 48 घंटों के 

अंदर संबंधित निदेशालय को लौटाई जानी चाहिये । 
98. सामान्य शिकायतें और भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिये जन - सम्पर्क 

एकक द्वारा रखे गये दो रजिस्टरों को मिला कर एक रजिस्टर बना दिया जाना 

माहिये , जिसका नाम "शिकायतें और सुझाव " रजिस्टर हो । 
99. सब मौखिक शिकायतें निदेशक द्वारा सुनी जानी चाहिये और प्रक्रिया और विलम्ब 

संबंधी शिकायतें उसे स्वयं ही संगठन और पद्धति अधिकारी के साथ मिल कर 
दूर करनी चाहिये और भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें उसे निदेशक ( प्रशासन 

और समन्वय ) को भेजनी चाहिये । 
100. जन -संपर्क -निदेशक के अधीन एक प्रकाशन एकक स्थापित किया जाना चाहिये , 

जिसमें पर्याप्त संख्या में संपादकीय कर्मचारी हों । 
101. संथानम् समिति ने सिफारिश की है कि सरकार द्वारा जारी किये गये लाइसेंसों 

की शर्तों के उचित पालन की जांच करने के लिये एक तकनीकी विकास संगठन 
की व्यवस्था की जानी चाहिये । तकनीकी विकास महानिदेशालय के लिये यह 
काम करना व्यवहार्य नहीं है । इस प्रयोजन के लिये अलग निरीक्षणालय स्थापित 
करना भी वांछनीय नहीं है , क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और उद्योगों 
को परेशानी होगी । अधिक अच्छा यह होगा कि संगठन की , आंतरित कार्य 
पद्धति और सूचना संग्रह पद्धति में सुधार किया जाये, ताकि लाइसेंसों के दुरुप 

योग की गुंजाइश कम हो जाये । 
102. मासिक उत्पादन विवरणियां स्पष्ट रूप से उद्योग (विकास और विनियम ) अधि 

नियम के किसी एक उपबंध से संबद्ध की जानी चाहिये, जिससे कि उन्हें सांविधिक 
समर्थन दिया जा सके । यदि वर्तमान अधिनियम में कोई उपयुक्त उपबंध न मिले , 
तो सरकार ऐसे उपबंध को शामिल करने के लिये कार्रवाई कर सके । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


सिद्धान्ततः स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 
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103. इस संगठन के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में होनेवाली नवीनतम तकनीकी इस शर्त के अधीन सिद्धान्ततः स्वीकृत कि इस 

प्रगतियों की अद्यतन सूचना देने के लिये एक पुस्तकालय- व- प्रलेख केन्द्र स्थापित सिफारिश को बुज -एलेन रिपोर्ट में की गई 
किया जाना चाहिये । इसके कार्य रिपोर्ट में दिये गये हैं । इसका अध्यक्ष औद्यो - सिफारिश से समन्यित करना पड़ेगा । 
गिक सलाहकार के ओहदे का कोई चुना हुआ अधिकारी होना चाहिये , जो स्वयं 
सीधे महानिदेशक के प्रति उत्तरदायी हो । केन्द्र का कार्य और बढ़ जाने पर यह 
भी आवश्यक हो सकता है कि एक वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार इसका अध्यक्ष 
बनाया जाये । उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित कर्मचारी होने चाहियें : 
औद्योगिक सलाहकार ( अनुसंधान , प्रलेख , विस्तार और प्रकाशन ) 
प्रलेख अधिकारी . 
सहायक प्रलेख अधिकारी 
वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष व सम्पादक ( रु० 400 - 900 ) . 
पुस्तकाध्यक्ष 
आशुलिपिक 
आशुटंकक 
दफ्तरी 

चपरासी 
104. तकनीकी विकास महानिदेशालय की रासायनिक प्रयोगशाला से कोई उपयोगी स्वीकृत 

प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, और वह बन्द कर दी जाये । यदि कोई परीक्षण 
कार्य कराने की आवश्यकता हो तो वह देश में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की मार्फत 

कराया जा सकता है । 
105. मिसिलें रखने की पद्धति , आवतियों और प्रेषितियों को दर्ज करने की कार्यविधि और स्वीकृत 

प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग के कार्य संचलन में सुधार करने की काफी गुंजाइश 
है । प्रशासन सुधार विभाग ने इस विषय पर जो तीन पन तैयार किये हैं वे महा 
निदेशक को सौंप दिये गये हैं । महानिदेशक उनकी जांच कर सकता है और 

जहां तक व्यवहार्य हो , उन्हें वहां तक क्रियान्वित करा सकता है । 
106. देश के विभिन्न भागों में तकनीकी विकास महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्वीकृत 

स्थापना करने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कार्यालय 
यदि स्थापित किये गये तो वे केवल डाकघरों का काम ही करेंगे क्योंकि क्षेत्रीय 
कार्यालयों में तकनीकी विकास महानिदेशालय को प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं 
होगा । 

VII - - फार्मिक प्रशासन 
107. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी का ग्रेड आवश्यक नहीं है , वह समाप्त कर दिया जाये । 107 -108 - - निम्नलिखित शतों के अधीन स्वीकृत 

___ यह सिफारिश प्लाइवुड निरीक्षणालय पर लागू नहीं होती । 
108. वर्तमान कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों की जब आवश्यकता न रहे , तो उनके स्थान ( क ) कनिष्ठ तकनीकी अधिकारियों के स्थान 

पर, उनके द्वारा किये जाने वाले काम की प्रकृति को देखते हुए , सहायक विकास पर सहायक विकास अधिकारियों या उच्च 
अधिकारी अथवा उच्च श्रेणी लिपिक लगा दिये जायें । 

श्रेणी लिपिकों को लगा देने से खर्च में कोई 

वृद्धि न होगी । 
( ख ) जब इस निर्णय को कार्यान्वित करना हो , 

उस समय यदि पदों के ग्रेड को ऊंचा करने 
पर कोई प्रतिबंध हो , तो उस प्रतिबंध के 
अधीन कार्य विधि संबंधी आवश्यकताएं पूरी 
करने के बाद ही उसे कार्यान्वित किया 

जायेगा । 
109. सहायक विकास अधिकारियों के ग्रेड में सौ प्रतिशत सीधी भरती होनी चाहिए । स्वीकृत । घटाए हुए स्केल पर पदोन्नति का 

लेकिन जब तक वर्तमान कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी समाप्त नहीं कर दिए जाते , कोटा निश्चित किया जाए , जो कि कनिष्ठ 
तब तक उनके लिए पदोन्नति की कुछ गुंजाइश रहनी चाहिए, जो धीरे- धीरे कम सकनीकी अधिकारियों को उपलब्ध हो । 
होती जाए । 
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110. सहायक विकास अधिकारी को भरती के तुरंत बाद ही व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त इस शर्त के अधीन स्वीकृत कि अधिकारियों को , 

करने के लिए किसी सरकारी या गैर- सरकारी क्षेत्र के औद्योगि संस्थान में भेजा यथा संभव , सरकारी क्षेत्र की परियोजनामों में 
जाना चाहिए । इस प्रशिक्षण के ब्योरे सावधानी से तैयार किए जाने चाहिए । प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए और उन्हें गैर 

सरकारी उपक्रमों में प्रशिक्षण के लिए केवल 
तभी भेजा जाए, जब वैसा करना अनिवार्य 
हो । उस स्थिति में विशेष उपक्रम का चयन 

ध्यान पूर्वक किया जाए । 
111. विकास अधिकारी के स्तर पर सीधे भरती किए जाने वाले व्यक्तियों के पास, वर्तमान स्वीकृति 

न्यूनतम अर्हताओं में निर्धारित पांच वर्ष के घ्यावहारिक अनुभव में से, 
किसी औद्योगिक संस्थान में काम करने का कम से कम दो वर्ष का व्यावहा 
रिक अनुभय होना चाहिए । यहां तक कि पदोन्नति या स्थानांतरण के 
कारण होनेवाली नियुक्तियों के मामलों में भी , जिन व्यक्तियों के पास 
औद्योगिक संस्थानों में काम करने का दो वर्ष का व्यावहारिफ अनुभव 
हो उन्हें उन भ्यक्तियों के मुकाबले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनका 

अनुभव केवल कार्यालय - कार्य तक ही सीमित हो । 
112. विकास अधिकारियों के पदों के मामले में , जो संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि संघ लोक सेवा 

खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाएं , योग्य व्यक्तियों के लिए ऊंचे आरम्भिक भायोग को यह सूचित कर दिया आना 
वेतन स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और 1, 300 50 पाहिए कि सरकार विकास अधिकारी के पदों 
तक प्रतिमास आरंभिक वेतन स्वीकार करने की क्रियाविधि सरल और तेज कर के विशेष उम्मीदवारों को 1, 000 या उससे 
दी जानी चाहिए । 

भी अधिक का आरंभिक वेतन देने के लिए 
तैयार है, और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 
जारी किए जाने वाले विज्ञापन में भी इस 

बात का उल्लेख कर दिया जाना चाहिए । 
113. विकास अधिकारी का रु . 1, 600- 100- 1, 800 के वेतनमान में एक वरण ग्रेड होना स्वीकृत 

चाहिए । इस ग्रेड के कितने पद होने चाहिएं , इसका हिसाब साधारणत : ध्यान 
में रखी जाने वाली इन बातों के आधार पर लगाना पड़ेगा , जैसे पदोन्नति की 

संभावनाएं इत्यादि । 
14. चुने हुए विकास अधिकारियों को , अब भी अनुकूल अवसर मिले, प्रशिक्षण प्राप्त सिखान्ततः स्वीकृत 

करने के लिए विदेशों में भेजने के उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम की व्यवस्था होनी 

चाहिए । 
115. औयोगिक सलाहकारों को वेतनमान २० 1, 800 - 2,000 से बढ़ाकर रु . 1, 800- -- इस पर अलग रूप से विचार किया जायगा । 

2, 250 कर दिया जाना चाहिए और वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकारों का पृथक 

प्रेड समाप्त कर दिया जाए । 
118. इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए कि व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने सिद्धान्ततः स्वीकृत 

के लिए सहायक विकास अधिकारी को दो वर्ष के लिए औद्योगिक संस्थानों में 
भेजा जाए औरविकास अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाए तथा 
संगठन को इस योग्य बनाने के लिए कि वह उन राज्य सरकारों को उप 
युक्त अधिकारियों की सेवाएं करा सकें , जो उसके लिए निरन्तर मांग करें , 
सकनीकी विकास महानिदेशालय , के तकनीकी संवर्गों में उपयुक्त प्रतिनियुक्ति 

और प्रशिक्षण रिजर्व की स्थापना की जानी चाहिए । 
117. जहां औचित्य हो , वहां अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की स्वीकृत 

जाए और अधिकारियों की उन स्थायी पदों पर पुष्टि की जाए । 
118. सकनीकी अधिकारियों का दृष्टिकोण व्यापक हो सके और वे विभिन्न प्रकार का अनुभव स्वीकृत 

प्राप्त कर सकें , इसलिए यह मीति अच्छी रहेगी कि उनको समय समय 
पर विभिन्न निदेशालयों में उपयुक्त अवधि तक रखा जाए । इस प्रयोजन के 
लिए उन निदेशालयों के भिन्न -भिन्न ग्रुप बना दिए जाएं ,जिनका काम एक सा 
और एक दूसरे से मिलता-जुलता हो , और इस प्रकार के ग्रुप में ही अधिकारियों 
की अदला-बदली की जाए । 
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VIII ---विकास -परिष 
119. इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि विकास परिपदें नामिकाएं ही केवल एक ऐसे 119- 127 ----स्वीकृत । जैसे कि रिपोर्ट के अध्याय 

मंच के रूप में हों , जहां किसी उद्योग की विकारा और उत्पादन संबंधी समस्याओ8 के पैरा 7 में सिफारिश की गई है , 
पर विभिन्न संबंधित समूहों में चर्चा की जा सकती है, यह सिफारिश की जाती प्रत्येक विकास परिषद/ नामिका के लिए 
है कि केयल उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें पहले ही विकास इस सीमा तक हो एक उच्च श्रेणी लिपिक की व्यवस्था करने से 
चका है कि उनमें विकास परिषदें नामिकाएं स्थापित करने से शायद ही कोई संबंधित सिफारिश स्वीकृत । 
लाभ हो , उद्योग के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे निकायों की स्थापना की 
जानी चाहिए । 


120. यह वांछनीय होगा कि विकास परिषदें अधिक संहत हो और इनमें ऐसे व्यक्ति शामिल 

हों , जिनको इस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो और जिनका योगदान टेक्नोलोजी 
के जटिल विषयों और उत्पादन संबंधी दक्षता परविचारविमर्श करने में उपयोगी 
हो । हर दो वर्ष के बाद विकास परिषदों को पुनर्गठित करने के अवसर का लाभ , 
उनमें नये लोगों को लाने और उदासीन तत्वों को वहां से हटाने के लिए उठाया 
जाना चाहिए । 


121, जहां विकास अधिकारियों को विकास परिषदों/नामिकाओं के सचियों के रूप में 

यथापूर्व काम करते रहना चाहिए, वहां औद्योगिक सलाहकारों को इन निकायों 
का सदस्य बनाया जाना चाहिए , ताकि ये उन निकायों के कार्यकरण से घनिष्ट 
रूप से संबद्ध रहें और अधिक उत्तम तथा अधिक उत्तरदायी ढंग से मार्गदर्शन कर 
सकें । कुछ बहुत महत्वपूर्ण उद्योगों के मामले में , औद्योगिक सलाहकार, सचिव 
भी नियुक्त किये जा सकते हैं । 


122. विकास परिषदों/ नामिकाओं को छह महीने में कम से कम एक बैठक जरूर करनी 

चाहिए और उनकी कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को स्थायी विषय के रूप में 
शामिल किया जाना चाहिए: -- 
( क ) पिछली बैठकों में की गई सिफारिशो की क्रियान्विति । 
( ख ) आयात प्रतिस्थापन । 
( ग ) निर्यात वर्धन , और 
( घ ) उत्पादकता- समस्याएं । 


123. संबंधित औद्योगिक सलाहकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यसूची 

और कार्यसूची-टिप्पणी तैयार करने का कार्य बैठक की सूचना जारी करने के 
कम से कम एक महीने पहले आरंभ कर दिया जाए । विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त 
सुझाव सही और पर्याप्त रूप से कार्यसूची में स्थान पाएं । कार्यसूची में परि 
चालन संबंधी विशिष्ट विषयों का उल्लेग्न रहना चाहिए जिन पर स्पष्ट रूप 
में निर्णय किए जा सके । औद्योगिक मलाहकार को यह भी निर्णय करना 
चाहिए कि मया किसी विषय के संबंध में किमी व्यक्ति को विशेष रूप से बुलाने 
की आवश्यकता है या नहीं । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
परिषद के प्रतिनिधि को , अनुसंधान प्रयोगशालाओं के अध्यक्षों को , और 
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के प्रतिनिधि को , आयात प्रतिस्थापन और 
औद्योगिक अनुसंधान की समस्याओं से संबंधित बातों को कार्यसूची में शामिल 
करने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाना चाहिए और उन्हें उन बैठकों में 

भी बुलाया जाना चाहिए जिनमें उनकी उपस्थिति सहायक हो सकती हो । 
124. संबंधित औद्योगिक सलाहकारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैठकों के 

कार्यवस 15दिन के भीतर जारी करके सभी संबंधित व्यक्तियों में धमा 
दिए जाएं । 


- - - 


- - 


- - - - 
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125. संबंधित एजेंसियों को परिषदों/ नामिकाओं की बैठक में की गई चर्चाओं और 

मिफारिशों की तत्काल सुचना देने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए । निर्णयों , 
सिफारिशों, उठाई गई समस्याओं और प्राप्त सुझावों के लिए एक रजिस्टर 
बोला जाना चाहिए । यह रजिस्टर तिमाही में एक बार संबंधित उप महानिदेशक 

को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
126. बिन मामलों पर अन्य मंत्रालयों आदि द्वारा निर्णय किये जाने हों , ये मामले उन्हें 

भेज दिए जाने चाहिएं । जो मामले छह महीने से अधिक समय से बकाया पड़े 
हो , उनकी सूचना तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा उद्योग मंत्रालय को दे 
आनी चाहिए और इन मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उसी 
भंगालम पर रहनी चाहिए । उद्योग मंत्रालय को उन बैठकों में इन मामलों 
पर चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए जिनमें सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधि 
उपस्थित हों , जिससे कि निर्णय शीघ्रतापूर्वक किये जा सके । 


127. प्रयोगशालाओं में होनेवाले वैज्ञानिक अनुसंधानों , तथा प्रयोगशालाओं के परिणामों 

शा दुकानदारों द्वारा व्यापारिक उपयोग करने के बीच आजकल जो दूरी है , 
उसे पाटने में विकास परिषदों को सहायता करनी चाहिए । एक ओर जहां 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिपद् तथा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं 
को अपनी अनुसंधान संभाव्यताओं की सुचना विकास परिषदों/ नामिकाओं 
को देनी चाहिए और बैटकों में प्रक्रम संबंधी जानकारी या उत्पादन संबंधी 
जानकारी के क्षेत्र के उन पहलुओं को बताना चाहिए, जिनमें विकास करने की 
आवश्यकता हो , वहां दूसरी ओर उद्योगों को भी अपनी तरफ से, प्रयोगशाला 
में किए जाने वाले अनुसंधानों के परिणामों को प्रायोगिक संयंत्रों और परि 
योजना विकास अवस्थाओं में प्रयोग में लाने का कार्यक्रम धनाने में इन परिषदों / 
नामिकाओं की सहायता लेनी चाहिए । विकास परिषदों / 
नामिकाओं को , जहां संभव हो , वहां सहकारी आधार पर अनुसंधान -कार्य 
आरम्भ करने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिए ताकि दोहरी मेहनत 
न करनी पड़े । विकास परिषद की मार्फत इस प्रकार के कार्यक्रमों के वित्त 
पोषण के लिए उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम में उपस्कर 
लगाने का जो उपबंध है , उसका उपयोग किया जाना चाहिए । 


IV-- - फार्म और विवरणिया - -- 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


स्वीकृत 


126. सभी निदेशालयों में काम आनेवाले समान फार्मों के संबंध में सिफारिशें परिशिष्ट 

४ में दी गई हैं । 
129. किसी विशेष निदेशालय के लिए विशेष फार्मों के संबंध में सिफारिशे परिशिष्ट X में 

दी गई है । 
130. तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा अन्य मन्त्रालयों को भेजे जाने वाले फार्मों और 

विदरणियों के बारे में सिफारिशें परिशिष्ट XII में दी गई है । 
131. आगयन दल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से मिलते - जुलते आधार पर , वर्ष में एक बार 

सभी फार्मों और विवरणियों की समीक्षा करने की व्यवस्था इस संगठन में 
शरू की जानी चाहिए, ताकि अनावश्यक विवरणियां हटाई जा सके अथवा 

जहां संभव हो , उनकी आवधिकता कम की जा सके । 
132 . किसी निदेशालय द्वारा सबंधित उप महानिदेशक को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना 

न तो कोई नई विवरणी आरंभ की जानी चाहिए और न ही किसी वर्तमान 
विवरणी का संशोधन किया जाना साहिए । 


स्वीकृत 


स्वीकृत 
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133. कभी -कभी तकनीकी विकास महानिदेशालय को औद्योगीकरण के ऐसे विभिपहलओं स्वीकृत 

पर , जो हमेशा इस संगठन के कार्य मा उत्तरदायित्व से सीधे संबंधित नहीं होते , 
मंत्रालयों और अन्य प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए कहा जाता है । 
मंत्रालय की यह प्रवृत्ति है कि बहू तकनीकी विकास महानिदेशालय का उपयोग 
अपनी पोर में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए करता है । तकनीकी विलाभ 
महानिदेशालय को ऐसे कार्यों को स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए 
जिनका संबंध सीधे उनके दायित्वों से न हो और यदि उक्त मतं पूरी न होस 
हो . तो ऐसे कार्य को अस्वीकार करने में संकोच नहीं पारना चाहिए । 

-- - . - --- - -- - - 
बास, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय 

श्री आर एस० काफतकार , 
( कृषि विभाग ) 

प्रादेशिक निदेशक , 
नई दिल्ली , दिनांक 8 फरमरी 1957 

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर ( शंश्चमी दोन 
प्रस्ताव 

पूना ( महाराष्ट्र ) 
सं० 7 - 21/ 66- एल० डी० - सार्वजनिक लेखा समिति ने 

को श्री डी० जी० बखारकर के स्थान पर तुरन्त और 27 
केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद की 1966 की लेखा परीक्षा ( असैनिक ) अगस्त , 1968 तक के लिए , केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा 
पर विचार करने के लिये मत प्रकट किया कि एफ अवैल्वेशन मनोरंजन के सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के एप में 
समिति बनाई जाये । जब भारत सरकार ने निर्णय किया है लामजद किया जाता है । 
कि एक अवैल्वेशन समिति बनाई जाये जो कि केन्द्रीय गोसंवर्धन 

जान लाल आनन्द , अपर सचिब 
परिषद की ( जब से परिषद बनी है, गतिविधियों के बारे में सपना 
रिपोर्ट दे । समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे : --- 

सपना और प्रसारण मंत्रालय 
1. श्री के० सी० सेन , अध्यक्ष 

नियम 
अवकास प्राप्त हेरी अनुसंधान निदेशक 

नई दिल्ली - 1, दिनांक 11 मार्च 1967 
403, जोधपुर पार्क , कलकत्ता । 

सं० एफ० 5/ 3j66-सी० आई० एन०... केन्द्रीय सूचना सेवा 
2 . श्री विभूति मिश्रा, संसद सदस्य , 

सदस्य 

कलतुर्थ ग्रेड के अधिकारियों की केन्द्रीय सूचना भवा के ततीष ग्रेड 
199-नोर्थ एवेन्यु , नई दिल्ली । 

में पदोन्नति हेतु चुनाव के लिए संघ लोक डा जायोग द्वारा 
3. डा०पी० के० मुकर्नो, 

सितम्बर , 1967 में ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता 
निदेशक, प्रोग्राम ऐपोलेशन संस्थान , 

परीक्षा के नियम सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते 
योजना आयोग , 
4. श्री जी० सी० जुनेजा, 

2. इस परीक्षा का संचालन संघ लोक सेवा भायोग द्वारा 
पशुधन विकास सलाहकार, कृषि विभाग । 

नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित विधि से किया जाएगा । 
यह समिति निम्नलिखित विषय पर विचार करेगी : 

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग र निर्धारित किए 
1. केन्द्रीय गौसंवर्धन परिषद जब से बनी है ( विशेषकर 

जाएंगे । 
__ 1960- 61 से 1965- 66 सक ) की गतिविधियों 
का मूल्यांकन करना । 

3. केन्द्रीय सूचना मेगा में नियुक्त वे सभी अधिकारी जिन्होंने 

उनत्त सेवा के चतुर्थ या उतर ग्रेड के " युटी पद " पर 1 माचं , 
परिषद को सुदृढ़ बनाने के लिये सिफारिश पेश करना । 
समिति अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को , मास के 

1967 तक लगातार पांच माल म किया . या प्रतिनियमित पर 
अन्दर वे देगी । 

नहीं जाते तो कर लेते , परीक्षा में बैठने के पानीगे । 
यदि सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वे अपने कार्यालयों 

नोट 1: --.- " प्रतिनियुक्ति " में सूचना और प्रसारण मनालय 
से महंगाई तथा यात्रा भत्ता लेंगे और दूसरे गैर- सरकारी सदस्यों 

में और इसके अधीन किसी नि : संवर्ग पद पर काम 
को परिषद अपने नियमानुसार भत्ता देगी । 

करना भी शामिल होगा । 
एस० जे० मजुमदार, अतिरिक्त सचिव 

नोट 2. --- केन्द्रीय मुचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड के इयुटी पद 

पर नौकरी में 1 मा 1960 के पहले किसी ऐसे 
शिक्षा मंत्रालय 

स्थावी या अस्थायी पद पर स्वीकृति प्राप्त वह 
नई दिल्ली , दिनांक 24 फरवरी 1967 

सेवा भी शामिल होगी जो केन्द्रीय सूचना सेवा 
सं० एफ08- 1 / 66 -- पी०ई०4- शिक्षा मंत्रालय की समसंख्या 

नियमावली 1959 की अनुसूची 1 में उल्लिखित 
अधिसूचना दिनांक 24 जनवरी , 1967 के क्रम में 
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12. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब 
नक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट 
न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार 
मे योग्य है । 

बानू गम अग्रवाल , अवर सचिव 


मोट 3: - यदि कोई उम्मीदवार आवेदन -पत्र देने के बाद , 

परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में , नौकरी मे 

जाग -पत्र दे या उसे उसके विभाग द्वारा पदच्युत कर 
दिया जाए तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी 
लेकिन यदि आवेदन -पत्र प्रस्तुत करने के बाद नौकरी 
या पद से उसकी छटनी हो जाए तो यह पान बना 

रहेगा । 
नोट 4 : - - आवेदन-गन देने के बाद यदि किसी उम्मीदवार 

की दूसरे विभाग कार्यालय में बदली हा जाए और 
यदि बदली न होने पर वह परीक्षा में भाग लेने का 
पान होता , तो वह परीक्षा में भाग लेने का पान 
रहेगा बशर्ते कि उसका प्रार्थना -पन्न विधिवत् 

सिफारिश के साथ , विभाग द्वारा भेजा गया हो । 
4. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपातता 
के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 

5. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया 
जायेगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र ( सार्टि 
फिकेट आफ इड्मिशन ) न हो । 

5. यदि यह पता लगे कि उम्मीदवार ने किसी दूसरे व्यक्ति 
से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किए 
है या ऐसे प्रमाणपत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेराफेरी की गई है 
या कोई तथ्य छिपाया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से 
काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा में बैठने 
के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया 
है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उस पर आप 
राधिक अभियोग ( क्रिमिनल प्रोजीवमूशन ) चलाया जा सकता है 
और साथ ही उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए: - - 
( क ) आयोग , किसी पद के लिये चुनाव हेतु ली जाने वाली 

परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता , 


परिशिष्ट 
परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार संचालित की 
जाएगी:---- 
भाग 1 : ~ -नांचे पैरा । म उल्लिखित विपयों में लिखित 

परीक्षा । इसके अधिकतम 400 अंक होंगे । 
भाग 2: -- उन उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग 

अपने विवेकानुसार बुलाए । इसके अधिकतम 

200 अंक होंगे । 
भाग 3: --- मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों 

की सेवा के रिकार्ड का मूल्यांकन -~-इसके अधिकतम 

200 अंक होंगे । 
. भाग 1 में लिखित परीक्षा के विषय , परीक्षा के लिए दिया 
गया समय और प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे :---- 


विषय 


अधिकतम 

अंक 


दिया गया 

समय 


• 


- 


- - 


- - 


- - 


100 


3 घंटे 


100 


3 घंटे 


( 1 ) न्यूजकास्टिंग और सम्पादन 
( 2 ) भारतीय इतिहास और 

संस्कृति . . 
( 3 ) समाचार -पत्र विशेष लेख 

( दी गई सामग्री से ) 
समाचार-पन्न विशेष लेख 
(निर्धारित विषयों पर ) . 


100 


3 घंटे 


है और 


100 


3 घंटे 


- - - - 


- 


3. परीक्षा का पाठयक्रम साथ लगी अनुसूची में दिया गया 


( ख ) उपयुक्त नियमों के अंतर्गत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक 

कार्रवाई की जा सकती है । 
7. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी 
के लिये सिफारिश की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में 
बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा । 

8. उम्मीदवारों को आयोग की विज्ञप्ति के परिशिष्ट 1 में 
निर्धारित फीस देनी होगी । 

9. लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हफ 
अंक प्राप्त करने बाले उम्मीदवार को आयोग मौखिक परीक्षा के 
लिए बुलाएगा । 

10. परीक्षा के पश्चात् आयोग , अन्तिम रूप से प्राप्त अंकों 
के आधार पर उम्मीदवारों की प्रवरता सूची बनायेगा, और उसी 
श्रम से परीक्षा द्वारा भर जाने वाले पदों की भरती के लिये आयोग 
उम्मीदवारों की संस्तुति करेगा । 

11. हरेक उम्मीदवार को परीक्षा- फल की सूचना किस रूप 
में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानु 
सार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पय 
व्यवहार नहीं करेगा । 


मराठी 


4. प्रश्न पन्न ( 1 ) और ( 2 ) के उत्तर अंग्रेजी में ही देने 
चाहिएं और प्रश्न -पत्र ( 3 ) और ( 4 ) के उत्तर नीचे दी गई 
भारतीय भाषाओं में से किसी एक में देने चाहिएं : - - 
असमिया 

कन्नड़ 

पंजाबी 
बंगला 

कश्मीरी 

तमिल 
गुजराती 

मलयालम तेलुगु 
हिन्दी 

उड़िया 
मोट : - उम्मीदवारों को आवेदन -पत्न के कालम 23 में यह स्पष्ट 
कर देना चाहिए कि वे प्रश्न -पन्न ( 3 ) और ( 4 ) के उत्तर किस 
भाषा में देंगे । एक बार जिस भाषा को चुना गया है उसमें किसी 
परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायगी । 

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखमे होंगे । 
किसी भी हालत में उन्हें उसर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की 
महायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 


- 


-- - - - 
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6. आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों 

( 3 ) भारतीय संस्कृति की निरंतरता -विभिन्नता में एकता 
के अर्हक ( क्वालीफाइंग ) अंक निर्धारित कर सकता है । 

का विचार : 
7. कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 

( 1 ) भारतीय गामाजिक जीवन पर भक्ति आंदोलन 
8. अस्पष्ट लिखावट के कारण , लिखिद विषयों के अधिकतम 

___ वा नभाय- कबीर , सूरदास , तुलसीदास , सुकाराम , 
अंका में से , 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे । 

गभदान , भीराबाई ; 
9. परीक्षा के नभी विषयों में इस बात को विशेष तरजीह 

( 5 ) राजा राम मोहन राय के समय से लेकर 19वीं शताब्दी 
दी जाएगी कि अभिव्यक्ति कम- से-कम आवश्यक शब्दों में , क्रमबद्ध 

में और 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में भारतीय 
तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक -ठीक की गई है । 

पुनान , इसके कारण, इसने जो रूप अपनाया , 
इससे सम्बन्धित प्रमुख व्यक्ति , और इसकी मुख्य 

विशेषताए । 
अनुसूची 

नोट 1---- उपनि उल्लिखित दिपयो को सागपुण न समझा 
परोक्षा का पाठ्यक्रम 

जाए, और इसी प्रकार के उन विषयों पर भी जो 
( 1 ) म्यूज पास्टिग और सम्पादन ---- उम्मीदवारों को अंग्रेजी 

पाठ्यक्रम में नहीं दिए गार हैं , प्रश्न पूछे जा सकते 
में समाचार- सामग्री दी जाएगी और उन्हें ( 1 ) समाचार सामग्री 
को महत्व क्रम से रखना होगा और ऐसे 10 समाचारों की जिन्हें 

नोट 2----- उम्मीदवारों को भारतीय इतिहास के प्राचीन , 
वे सर्वाधिक महत्व के समझें , उपयुक्त सुखियां देनी होगी और ( 2 ) 

मध्यकालीन और आधुनिक युग ---- इन तीनों में 
समाचार- पन्न में प्रकाशनार्थ अंग्रेजी में शीर्षक के साथ एक संक्षिप्त 

से प्रत्येक के न्यूनतम प्रश्नों का उत्तर देना होगा । 
संवाद ( लगभग 500 शब्दों का ) तैयार करना होगा । 

( 3 ) समाचार-पत्र विशेष लेख ( दी गई सामग्री में .. 
( 2 ) भारतीय इतिहास और संस्कृति -- प्रश्न -पत्र में भारतीय 

उम्मीदवारों को , परिशिष्ट में निर्धारित भारतीय भाषाओं में ने 
इतिहास के ( क ) प्राचीन , ( ब ) मध्यकालीन और ( ग ) आधुनिक 

किसी एक ने दी गई सामग्री से समाचार-पत्र पत्रिका में प्रकाशनार्थ 
युग पर प्रश्न होंगे । उसमें संस्कृति पर भी प्रश्न होंगे जो मोट तौर 

उपयुक्त विशेप लेख लिखने होंगे । 
पर इन विषयों और पटना-प्रवाही पर होंगे:--- 

( 4 ) ममाचार-पत्र विशेष लेख (निर्धारित विषयों पर ) -- - 
( 1 ) भारतीय विचार तथा जीवन और भारतीय कला और 

उम्मीदवारों को ( 1 ) परिशिष्ट में निर्धारित भारतीय भाषाओ 
मूर्तिकला पर बुद्ध मत का प्रभाव ; 

में से किसी एक में दिए गए विषयों पर समाचार -पत पत्रिका में 
2 ) भारतीय सामाजिक जीवन और संगीत , निधकारी, प्रकाशनार्थ उपयुक्त विशेष लेख लिखने होंगे , और ( 2 ) अंग्रेजी के 

साहित्य तथा कला एवं संस्कृति की अभिव्यापित समाचार-पत्र विशेष लेख का परिशिष्ट में निर्धारित भारतीय 
के अन्य तरीकों पर फारसी का प्रभाव ; 

भाषाओं में से किसी एक में अनुवाद करना होगा । 
.- - - - - - . -. - - .. - - - - - - - - - - - - . 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - 
PRESIDENT S SECRETARIA 

L... kh Singh ordered the police party to advance. In an 

wittempt to break out , Kishan Singh came out & his shelier 
New Delhi, the 28th February 1967 

and rushed towards Suvi Lakh Singh firing with his gun but 
NO. 16- Pres / 67 . - - The President is pleased to award tre Wics shot lead before he could do any haim . In the subse 
Bar to the President s Police and Fire Services Medal for quent cncounter the third dacoit was also killed . 
gallantry to the undermentioned officer of the Rajasthan 
Police : - - 

Throughout this encounter , during which he exposed him 

self to imivinent danger, Shri Lakh Singh exhibited conspi 
Name of the officer and mall 

cuous gallantry , initiative and devotion to duty of a high 
Shri Lakh Singh , 

order . 
Deputy Superintendent of Police , 

? . This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
District Barmer , Rajasthan . 

rules Joroining thc grant of the President s Police and Fire 
Statement of services for which the decorolion has been 

Services Medal. 
alvitrictl. 

Mi. , 17 -Pres. /67, - The President is pleased to zward the 

Police Medal for gallantry to 11 undermentioned officers of 
On the night of 24th May , 1966 , a song of co olous 

the Rajasthan Police :- - 
Jacoits hcalu hy onc Kishan Singh looied 6 camels in village 
Chokhala in Barmer District. When pursued by the police , 

Nares of the officers and ranks 
the dacoits turned and killed a Sub - Inspector and a Constable . 

Shri Kan Singh , 
On receiving information of this, a polico party under the 
command of Shri Lakh Singh , Deputy Superinte deat of 

Inspector of Police , 
Police, was detailed to intercept tho gang. On the morning 

District Barmer , 
of 8th June, 1966 , when the police party was pursuing the 

Rajasthan . 
dacoits , it was fired upon from a close range . Shri Lakh 
Singh had a narrow escape when a builet passed by his side 

Shri Magna Ram , 
and hit the steering column of his jecp . The police party 

Police Constable. No 420. 
immediately engaged the ducoits . Duridig the eucounter 

District Barmer . 
while the police party was advancing towards the gang s 

Rajasthan. 
main position amidst heavy firing , one of the dacoits 

Deresed ) 
was 
seen behind a nearby sand dupe. Shri Lakh Singh immedia 

Statement of services for which the decoration has been 
tely detached Inspector kan Singh to prevent the oscape of 

alvarded. 
this dacoit, ard himself continued to engage the others . On the night of 24tb May, 1966. A gang of notorious 
After an exchange of fire, Inspector 137 Sic sh managed to dacoit ; headed by one Kishan Singh looted 
eliminate the dacoit, and the radar Shri L - kh Singh s orders 

6 camels it 

village Chollala , Barmer District. When pursued by 
took up position belind im 

the 
wull eud engaged tho test of police , the decoils turned out killed a Sub - Inspector and a 
the gang. Seoing that the police firing was ineffective, Shri ( onstable. On recciving information of this, a police party 
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Kerala, has resigned his seat in Lok Sabha , with effect from 
the 27ih February , 1967. 

No. 21 / 3 /67 / T - Shri H . C . Linga Reddy, elected Member 
of Lok Sabha from Chikballapur Constituency of Mysore , has 
resigned his seat in Lok Sabha with effect from the 25th 
February , 1967. 

The 3rd March 1967 
No. 21/ 3 /67 / 7 .- Shri P . Kunhan , elected Member of 
Lok Sabha from Palghat Constituency of Kerala , bas re 
signed his seat in Lok Sabha, with effect from the 1st March , 
1967 , 

S . L . SHAKDHER , Secy . 


under the command of Shri Lakh Singh , Deputy Superin 
tendent of Police was detailed to intercept the gang. On the 
morning of 8th June , 1966 when the police party was pursu 
ing the dacoits, it was fired upon from a close range . The 
police party immediately engaged the dacoits. During the 
encounter while the police party was advancing towards the 
gang s main position one of the dacoits was seen behind a 
nearby sand dune. The Deputy Superintendent of Police 
immediately directed Inspector Kan Singh to prevent the 
escape of this dacoit. Shri Kan Singh moved swiftly towards 
the dacoit but was met with heavy fire and one of the Cons 
tables in his party was severely wounded . Inspector Kan 
Singh , without regard for his own safety , advanced towards 
the dacoit, threw a grenade and killed him . Then , under 
the orders of the Deputy Superintendent of Police he moved 
behind a mud wall and engaged the rest of the gang. Seeing 
that the police firing was having no effect on the well entrench 
ed dacoils , Constable Magna Ram , in utter disregard of his 
personal safety , boldly advanced towards the dacoits position 
but was hit by a bullet from the dacoits and fatally wounded . 
At this juncture , Shri Lakh Singh ordered the police party to 
advance . In an attempt to break out Kishan Singh came 
out of his shelter and was killed . The third dacoit was also 
killed during the subsequent encounter . 

In this encounter, Shri Kan Singh and Constable Magna 
Ram exhibited conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order . 

2 . These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) 
of the rules governing the grant of the Police Medal and 
consequently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 with effect from the 8th June, 1966. 

NAGENDRA SINGH , Secy , to the President 


LOK SABHA SECRETARIAT 

New Delhi-1, the 1st March 1967 
No. 21 / 3 / 67 / T .- Shri H . V . Koujalgi, elected Member of 
Lok Sabha from Bclgaum Constituency of Mysore , has re 
signed his seat in Lok Sabha with effect from the 25th 
February , 1967. 

No. 21 / 3 /67 / T . Shri Vasantrao Lakhagounda Patil, elect 
ed Member of Lok Sabha from Chikodi Constituency of 
Mysore , has resigned his seat in Lok Sabha with effect from 
the 25th February, 1967 . 

No, 21 / 3 /67 / T . Shri E . K . Imbichibava, elected Member 
of Lok Sabha from Ponnani Constituency of Kerala , has 
resigned his seat in Lok Sabha with effect from the 1st March , 
1967 . 

No. 21 / 3 / 67 / 7 .- Shri C . H . Mohammed Koya , elected 
Member of Lok Sabha from Kozhikode Constituency of 


MINISTRY OF SUPPLY, TECHNICAL DEVELOPMENT 

AND MATERIALS PLANNING 

New Delhi, the 25th February 1967 
No. 21 (8 )/65 - V - The Government of India in the late 
Ministry of Industry and Supply , Department of Supply & Tech 
nical Duvelopment, appointed on the 12th August, 1964 , a 
Study Team to examine the organization , structure , methods 
of work and procedures of the Directorate General of Techni 
cal Development, particularly with a view to locating the points 
at wrich delays occur , where bottlenecks exist and where ada 
ministrative failures are possible , and to suggest measures for 
improvement so that opportunities for corruption are eliminated . 

2 . The Study Team submitted Part I of its Report on the 
11th June , 1965 and Part II of its report on the 28th March , 
1966 . 

3 . Decisions of Government on some of the recommenda 
tions contained in Part I of the Study Team s Report were an 
nounced in the late Ministry of Industry & Supply Resolution 
No. 21( 8 ) /65 - V dated the Sth November , 1965 . The decisions 
of Govsrnment on the remaining recommendations contained 
in Part I of the Report and also decisions on the recommenda 
tions contained in Part II of the Report are set out in the 
annexure to this resolution . 

4 . Government wish to place on record their appreciation 
of the valuable work done by the Study Team . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

K . RAM , Secy . 


ANNEXURE 


UNA 


Sl. No. & Recommendation of the Study Team 


Decision of the Government 


Part I nf the Report 
V . ALLOCATION OF FOREIGN EXCHANGE 
Allocation made to the Directorate General of Technical Develope 

ment as a whole 
1 . The functions at present performed by the Départment 

I . - 9. To be considered after the report of the Study Team 
of Iron & Steel in respect of steel allocation to private sector in which is examining the organisation of the Iron and Steel 
dustry , from the stage of obtaining demands to the stage of Controller, Calcutta has been received and examined by the 
allocations should be transferred to the Economic Adviser . 

Ministry of Iron and Steel . 
2 . The foreign exchange allocation now separately indi 
cated for imported steel should be added to the consolidated 
bulk allocation which the Department of Economic Affairs 
make to the Ministry of Commerce for commercial imports . 
The requirements of the D . G . T . D . borno units should be catered 
for out of the bulk allocation earmarked for the Directorate 
General of Technical Development by the Economic Adviser 
under a single head . 

3 . The functions at present being performed in regard to 
sub -allocation of the non - ferrous allotment by the Department 
of Mines & Metals should be transferred to the Economic 
Adviser. 
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Sl. No . & Recommendation of the Study Team 


Decision on the Goverament 


4 . As in the case of steel allocation , the allocation to Direc 
torate General of Technical Development borde units for their 
requirements of non - ferrous metals should be amalgamated with 
the bult allocation made to Directorate Gencral of Technical 
Development under a single head . 

5 . Wherever possible commodity -wise allocation may be 
done away at least so far as the D . G . T . D . borne units are con 
cerned and that the Directorate General of Technical Develop 
ment s sharc in the allocation for such commodities should be 
amalgamated with their bulk allocation under a single hemd even 
though some of the items are canalised . Similar trcament 
may be given as far as possible to other sponsoring authorities 
for their total aeeds which are looked after by the Economic 
Adviser . 


6 . Special caro may be taken to see that the amalgamation 
of ceilings proposed does not in any way Icad to a reduction in 
what the Directorate General of Technical Development my 
have received by way of a total allocation under the existir 
system . 


7 . Import licensing for the steel requirements of the D . G . 
T . D . borne units should be transferred from the Iron & Sieci 
Controller to the Chief Controller of Imports & Exports and 
should preferably be done at the Headquarters . There should 
be a single consolidated licence issued from the Headquarters 
of the Chief Controller of Imports & Exports for the total needs 
of a particular unit for raw materials , componcnts and spares 
excluding the canalised items which should be imported against 
sub - allocations carried out of the bulk allocations of individual 
sponsoring authority . This sub -allocation is to be determined 
by the sponsoring authorities concerned . 

8 . Once allocation of foreign exchange has been made 
to the Director General, Technical Development, its inter - SC 
apportionment between the industries should rest solely with 
him . The inter - se priority which the concerned Ministries wish 
to be adopted for their group of industries may be intimated 
to him well in advance for his consideration but such an advice 
should not have mandatory force . 


9 . The Director General of Technical Developinent s hands 
should not be tied by indicating his allocation in two groups 
viz . Chemicals and Engineering and that his allocation should 
be given as one figure only . 


Accepted to a modified extent indicated below : 
(i) As soon as the amount of foreign exchange allocated 

to the D .G . T . D . is known , the D . G . T . D . should 
work out an industry -wise allocation based on their 
technical judgement of the inter - se priorities and re 
quirements of the Visrious industries and also the 
known policies ofGovsrnment. This allocation should 
then bu referred to 12 Secretary in the Ministry of 
Supply , Teclinical Development and Matcrials Plann 
ing who should call a meeting of all the Ministries 
concerned at which a final decision on industry -wise 

allocation should be taken . 
(ii) After the industry -wice allocations have bcen settled , 

the D . G . T . D . should work out unit-wise allocations 
for each industry . Prior to this, the ministry con 
cornod would rave been azked to indicate the parti 
cular industries in respect of which they would want 
to be consulted before the unit -wise allocation is 
finalised by the D . G . I . D . In rešpect of the indus 
tries so indicated by the ministries , the unit-wise 
allocations formulated by the D . G . T . D , should be 
referred to the ministries concerned for approval. 
In the case of the remaining industries , where no 
such indication has been givca by the ministries , tl.c 
D . G . T . D . should proceed to finalise the unit-wisc 
allocation on their own . 


VI - IMPORT OF RAW MATERIALS , COMPONENTS AND SPARES BY 

UNDERTAKINGS BORNE ON THE BOOKS OF THE 
DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL 

DEVELOPMENT 
10 . The Unit may be asked to submit only one application 
for a particular cnd - product. A consolidated application both 
for raw materials, components and also for spare parts may 
be submitted . 


Accepted with a proviso that in spccial and emergent cases , 
a second application may be entertained , where found jutstified , 
wi! ! ! 299: ;val of the Industrial Adviser concerned . 
Sop ?/!"; carion in respect of itemsof Iron and S :cel would 
continue so long as the authority for issuing import licences 
for these iton routs with the Iron and S : ccl Controller . 


VIII - INDIGENOUS CLEARANCE FOR IMPORT EFFECTED BY PUBLIC 

SECTOR AND DEPARTMENTAL UNDERTAK INGS 


11. References for indigenous clearance to the Directorate 
General of Technical Development should be made only for 
banned items and such references received in Directorate 
General of Technical Development should be sent direct from 
the Receipt & Issue Section to the nominated officer, who 
should dispose of the reference in the same manner as 
prescribed for references on raw materials. To help the 
Directorate General of Technical Development in giving a 
decision expeditiously the project authorities may indicate the 
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Decision of the Government 


quantity or value of banned Items fcquired to be imported ty 
thom . It should be open to tho discrotion of the Dirccíorate 
Goneral of Technical Dovolopment to indicate a quantitative 
limit on any particular item . Unloss i quantitative limit in 
specifically indicated by the Diructorate General of Technical 
Devolopment the clearabce would be presumed to be without 
any quantitative restriction . 


Acceplod . 


12 . The project authoritios inay adopt the practice of : 
general inquiry for cliciting response from indigenous 1113nu 
facturers and indicating the result of such an inquiry in the 
reference made to the Directorato Gencral of Tcchoical Deve 
lopment. In such a caso , the Directorato General of Technical 
Developmont should not call upon the project gullioritics to 
approach individual indigenous manufacturers . 

13 . The " Hand-book of Indigenous Manufacturers" should 
bc kopt up -to - date by issuing quarterly supplements . The bcok 
should be attempted to indicato the description of the goods ili 
tho same patton and cequcace as tle Red Book indicates . 

14 . The list of maintenance and operation itains of stores 
and sparos n : od not be sent for ex-post-facto scrutiny to the 
Directorate General of Technical Developinent. 


The main rocommonda ion viz . that the " Hand -book of 
Indigenous Manufacturers " should be kept up- to - date by issuing 
quarterly Supplements , is & ccepted . 


There are practical advantages in ex -post - facto scrutiny, 
Hence the public sector projects should continue sending to 
the D . G . T .D . lists of muintenance and operational items of 
stores and spares , aftor import. Tho D . O . T . D , may not check 
all the list , but should periodically carry out scrutiny of tho 
lists of some of tip projects in the light of their experience about 
the proference shown by various projects for imported stores 
over indigenous stores 


Accopted. 


Accopted . 


Accepted , 


Accupted with a clarification that the project authorities 
should furnish extra coples only in cascs whoro they are advised 
to do so . 

Accepted . 


4ucopied 


Accepted 


PROCESSING OF INDIGENOUS CLEARANCE REFERENCES UNDER THC 
REVISED PROCEDURE WITHIN THE DIRECTORATE GENERAL OF 

TECHNICAL DEVELOPMENT 
15 . All applications may bo sent direct from R & I Section 
to the nominated officer concerned . 

16 . The nominated officer should be responsiblo for the dis 
posal of cach casc. 

17. Inter - directorate rcferences sliould not be routed 
through Co -ordinarion Directorate . 

18 . Where more than one Directorate is involved , the pro 
ject authorities ray bo advis . d 10 furnish extra copies for simul 
taneous reference to other Directorates . 

19 . The nominated officer should collect in advance as 
much information regarding indigenous manufacture of items 
as po vible . 

20 . The nominated officers should not advise indigenous 
clearance on ligt " A " item or items for non -benned items of 
operational and maintenance stores and spares , 

21. An indigenous cicerance obtained from the Directorate 
Gonoral of Technical Developinent should be valid for the entire 
liconcing yoar under reforence subject to certain conditions , 

22 . Tho nominated officer should dispose of a reference on 
indigenow clearance within a Jicriod of 30 days . 

23 . In no caso should a project authority be required to 
approach indigenous manufacturers individually . 

24 . Adcquate clerical support should be given to nominat 
od officer for maintenance of files and issue of fair copies within 
3 days of the decision taken . 

25 . Directorate General of Technical Dovelopment nood 
indicato itemised limits only in the cases wherc import may be 
allowed of an item for a nominal quantity or whero thero is 
indigonous manufacture but the manufacturers are not able to 
supply the total requirenicnts . 

( III) Capital goods 
26. Like raw materials applications , capital goods applica 
tions also sliould be roceived direct by the nominated officer and 
should not be sent to the Coordination Directorate at all , except 
at tho stage of despatch of recommendation to the Chief Con 
trollor of Imports & Export s organisation . A nominated oficer 
will be personally rozponsible to obtain the clearance within 3 
period of 21 days and cosure its final disposal within a period 
of 30 days. 

27. In order to conform to actual position the Dovelop 
ment Officer should bo formally authorised to dispose of cases 
of capital goods . Wo would leave it to the Director Goneral 
to amood the existing order suitably . 


Accopted , 


Accopted , 


Accepted . 


Accepted 


Accepted . 


Accepted with a clarification that D . G . T . D . should lay 
down the types of applications or the limits up to which tho 
Development Offic - rs should bo authorisod to dispose of appli 
cations on their own. 
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Sl. No. & Recommendation of the Study Team 

- - - 
28. The indigepris clearance ca capital goods itens should 
ho valid for one year . 


Decision of the Goveroment 
- - 

Accepted with a clarification that the limitatico of one year 
should apply only in cases where an order fur capital goods 
items has not actually boen placed during thet period . 


Miscellaneous recommendations 

29 . A Development Officer by designation should be Domi 
nated for specific related public sector projects by name. 


Accepted. 


Accepico , 


30 . Public sector undertakings should be fully informed of 
the procedure rogarding imports . Diversity of procedures 
from undertakings to undertakings should as far as possible be 
avoided but where there is such diversity tho same should be 
clearly indicated , It diay be desirable to have a separate chapter 
OD public sector undertakings in the Handbook of Rules and 
Proceduro on Import Trade Control. 

Note : Recommendation Noş, 80 , 81, 82 , 86 , 102 , 104 und 105 

contained in Chapter VIII of the report aro covered 
by the recommendations contained in the report of the 
Study Toain which examined the working ofthe orga 
nisation of the C . C . I, & E . and on which decisions 

have been announced . separately . 
— . 

- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


PART II OF THE REPORT 


Accepted. 


INTRODUCTION 
1 . Six months or so after this report has been implemented , 
there should be a thorough werk study of tho organisation in 
order to make adjustments of staff in relation to the actual 
work load . 


II 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


Acterico , 


ROLF OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOP 
MENT IN THE PLANNING OP INDUSTRIAL 

DEVELOPMENT. 
2 . In view of the progressively widening spectrum of industry 
and the decper involvement of Government in industrial develop 
mont , it would not really be administratively practicable for 
one singlo Ministry to lcok after the cntice field of industry . 

3 . (a ) However, in order to ensure an integrated pattern of 
industrial development in the country , the planning of develop 
ment in different sectors of industry would have to bo coordi. 
natod . 

(b ) Co -ordination during the stages of Jong -term planning 
would bave to continuo to be provided by the Planning Commis 
sion and tont D . G . T . D . s officer should continue to play 
an offoctive rolo by being actively associated with the working ; 
groups appointed in this connection . 

(c) As regards the day -to -day implemeztatiou of the plan , 
tho nocessary co -ordination should be provided by the 
Ministry of Industry . To enable that Ministry to fulfil this 
rolo effectively , the D . G . T . D . should work in close collabora 
tion with them . 

4 . As the total lay out of the entire Governocntalmachinery 
dealing with industrial sector has not been cxamineri, it bas pot 
beon practicablo to nake sty definite recommendation as to 
which would be the appropriato Ministry in the machinery of 
Government to which the D . G . T . D . could be attached with 
maximum advantage. This is, however , an important issue 
and should be considered urgently by Govertiment as part of an 
overall study of the function of the Ministry of Industry and 
other ministries in the administrative charge of the different 
sector of industry , 

5 . Administratively it would not be a feasible arrapgement 
to create a single omnibus organisation to look after the techni 
cal aspects of the entire industrial field . 

6 . In vicw of the considerations mentioned in the report, 
thore is , however , adequato justification for continuing a sopa 
sate technical organisation like the D . G . T .D . 

7. There are a number of industries which are inter 
connected and inter -linked and if there has to be co - ordinated 
dovelopment in those industries, covering both the public and 
the privato sectors, then it is necessary that their development 
should continue to be looked aftor by a single tochnical organi. 
sation liko tho D . G . T . D . 


A decision on this issue may await the receipt of the Report 
of the Admioistrative Reforms Commission , 


Accepted . 


locepted 


Accepted 


- 


- 


- 
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Accepted . 


Sl . No. & Recommendation of the Study Team 

8 . When an industry can be isolated from the D . G . I . D , and 
has adequately developed so that a separete viable technical 
unit can be formed for it, then it may be taken cut from the 
organisation and entrusted to a separate technical organisation 
specially set up for this purpose as lias already been done in the 
case of sugar , textile , vouaspati etc . While the deporate technical 
organisations can look after the development of the actual pre 
duction of the commodities concerned , the development cípiact 
and machinery required by these industrics Pould have to 
continue to be looked after by the D . G . 1 . D . as part çf the ergi. 
Doerinig ladustry whoso developmebt uculd roniajn in the change 
of the D . G . T . D . 

9 . With the crcation of a number of mipistrice for dealicg 
witb different sectors of industry , there are signe ca tercer cy 
developing among them of looking upon the D . G . T . D , ag 
an outside organisation and consulting then less and less patti 
cularly in respect cf public sector projects . Iliis a veiy up 
healthy tendency and nceds to be curbed . If the ministries are 
oxperiencing any administrative difficultios in practice in making 
full use of the services of the D . G . T . D ., such difficulties should 
be urgently removed . The administrative ministries should not 
only be encouraged but facilitated to look up to and draw upon 
the services of the D . G . T . D . 


Accepted . As the D . G . T . D . is only an advisory body 
and the final decisions rest with the ministries , there is no reason 
why the ministries should consider the D . G . T . D . as an outside 
organisation , 


Accopted 


Accepted . 


10 . Tho role and functions of the planning celle proposed to 
be set up in the administrative ministries dealing with industrics 
should be cicarly demarcated so that there is to overlapping 
of functions between thesc cells and the D . G . T . D . The planning 
cells should confine their activities only to the implementatich 
and progressing of public sector projects ard the work of overall 
planning or the development of private sector should not be 
ogtrusted to them . In respect of industries handled by the 
D . G . T . D ., the D . G . T . D . should be ccosidered the scle adviser in 
tho matter of overall planning of jodustrial development and the 
Planning Commission and the administrative ministries should 
look only to the D . G . T . D . for technical advice on such matters , 

11. The D .G . T . D . should be fully associated with tho public 
soctor projects, firstly at the time of planning, secondly at the 
time of the examination of the project rcpost and thirdly by 
kceping the D . G . T . D . informed of the progress of the public 
sector projects . 

12 . It is not feasjblo to cotrust the planning of industries 
in an Industrial Adviser s division to single Development 
Officer. At the Development Officer s level ibe responsibility 
for planning should rest fairly and squarely on the Developmect 
Officer who is actually incharge of a purticular set of industries 
and has to doal with their day -to - day developmental problems. 

13 . Responsibility for Co - ordinating planning work within 
a particular Industrial Adviser s division should reft on the 
Industrial Advisor himself. The urdustrial Advici may, bcw 
over , utiliso the services of one of bis Develcsa cct Cffcele or 
Assistant Development Officers for assistitg him in the planning 
work if the volumro of work invulvod justities such assistance . 


Acceptod , 


Accepted 


Nos. 14- 17 not accepted . As tho responsibility for spon 
soring applications rosts with administrative ministrics concern 
ed , they cannot be absolved of the responsibility for preparing 
gummaries , The D .G . T . D . should , however, codorsç a copy 
of their comments to the secretariat of the Licensing Committco , 
who should put up a list of pending applications before the 
Chairman of the Licensing Committee At cacb moeting so that 
the question of expediting those applications could be looked 
into by tho Licensing Committee . 


INDUSTRIAL LICENSING 
14. The responsibility for preparing summaries for the 
Licensing /Rejection Committed should be placed on the secre 
tariat of thesc committees in the Ministry of Industry instead 
of resting with the various administrative ministries as et 
preseut 

15 . The advice of the D .G . T . D . on licensing/ registration 
applications should go direct to the secretariat of the Licensing. 
Rojection Committer with a copy to the administrative bijcistry 
concerned , 

16 . The secretariat should proceed to prepare a sunimary 
for submission to the Licensing/Rejection Committee as soon 
as the advice of the D . G . T . D . is received . If within ten days 
of receipt of the tochnical advice , the comments of the adminis 
trative ministry also como la , they should be incorporated in 
the sumniary and the item brought on the agenda of tho next 
mcoting . Otherwiso , the summary should be finalised without 
walting further for the comments of thc administrative ministry . 

17 . Administrative ministry should arrange for quick consi 
doration of cases in tho light of the technical advice reccived 
from the D . G . T . D . If they cannot send their commenta to the 
socretariat of tho Licensing Committee within ten days , they 
should furnish their vicws at tho meeting of the Committco 
iwell , 
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Acceptod . 


18 . After an application has been considered ty the Licers . 
ing /Rejection Coromittee and the Minister s EPFIcval has been 
obtaited , the decision should teoconlricaledictc fript 
by the secretariet. Where it is decided IC FIETTE liceice , the 
licence should also be issued by the secretariat . 

19 . The comments of the State Govts should also go direct 
to the secretariat of the Licensing/ Rejection Comitice . 

20 . In consequence of the FICCCCuie FICFCECC etcve , the 
entire procese of receivir. g erplicatiche, cbtainilgcCODEDís of 
the authorities concerned , preparing Ela merles for the Lirere 
ing /Rejection Committee , infcrong parties of thc cut-cute 
issuing of licences and kecpirg an eye on petding applicatic 118 
will be centralised in the secretariat of the Licensing Coupitice . 
This procedure will reduce a substantial pert of the time pie 
sently taken by the administrative ministries and would also 
onable tho secretariat to help the committees to dispose of appli 
cations according to a time-table . 


Not accepted , for reasons aA stated against recommendation 
No, 14 . 

Not accepted, for reasons as stated against recommodation 
No. 14 . 


Accepted. 


Accepted . 


HANDLING OF APPLICATIONS IN DIRECTORATE GENERAL 

OF TECHNICAL DEVELOPMENT. 
21. Coplos of applications forwarded by the Ministry of 
Industry should be routed through the Co -ordination Directorate 
in tho D .G . T . D . where they should continue to be registered 68 
at prosent. The Co - ordination Directorate should rcitake CTC 
than a day or two to pass on an application to the concerced 
directorate . 

22 , Tho technical directo ates should Eend their comments 
direct to the Ministry of Industry with cepics ercorecd tc ile 
Administrative ministry conceited as well as the Co - cididaticr. 
Directorate . 

23 . Whatever additional infcrmation /clarification jerequired 
thould bo called for from the applicant within 10 days of the 
receipt of an application by the technical directorate , 

24 . A drill for handling of the applications in the technical 
directorates has been suggested . 

25 . Every week a statement showing the licensing cascswhich 
have been disposed of finally at a level lower than the Dir 
octor General should be prepared and submited for informatica 
to the Deputy Director General and the Director General, 

26 . The instructions that no application should be disposed 
of at a lovel lower then that of Industrial Adviser sbould be 
Strictly enforced , 


Acocpted . 


Acceptod . 


Acceptod . 


Accepted . 


Accepted . 


27. If in any case it becomes necessary for the sponsoring 
directorate to consult another directorate, it should be the 
responsibility of the sponsoring directorate to ottair: 1ho ( CO 
monts of the other dircctoratcs and thereafter to formulate final 
consolidated comments of the Directorate Gereral. 

28 . To facilitate and expedite the hardlir. & cf1hcifticaticts 
in tho D . G . T . D ., an applicant should submit seperele applica 
tions for separatc articles of manufacture unless they can tc 
manufactured with the help of the same platt ard machis cry , 


Acceptod. 


Accayted . 


29 . In the context of an average of 145 days taken in the 
final disposal of an industrial licensing application , the avorage 
of 45 days taken for the cxamination of the application in the 
D . G . T . D . can not bo regarded as excessive , particularly , as tho 
examination by the D . O . T . D , constitutes a very yltal stago io 
the process whereas the rest of the time spent in other organi 
dations is devoted mostly to routine operations. The examina . 
tion of the applications in the D . G . T . D . would suffer it quality 
if the time allowed to them is drastically cut down without corres 
ponding reductions in the time spent elsewhere . Moro appro 
priately , efforts should be made to reduce the time taken in 
administrative ministries . 


Accopted . 


30 . It would suffice if tho D . G . T . D . can dispose of an appli 
cation within a period ranging from 21 to 45 days . If , however , 
an applicant takes an unduly long time in furnishing additional 
information of clarification where called for , then the time 
allowed to the D . G . T . D , would necessarily have to be extended . 


Handling of applications in Administrative Ministries 

31. To help the applicant to fill in the form properly and to 
satisfy tho requirements of the rules, an cxplanatory tricmo 
randum should be attached to the application form . 


Accopted . 
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Accepted. 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted , 


Accepted , 


Accepted . 


Accepted . 


SI No. & Recommendation or the Study Team 

32 . Incomplote applications including those where informa 
tion has not been furnished : zainst all the columns of the appli 
cation should be returned by the Ministry of Industry to the 
Applicant straightaway pointing out the defects. 

33. Whero the Ministry of Industry can casily make cut that 
an application pertains to an industry which is included in the 
hanned list, they should immediately return it to the applicant 
and sbould not refer it to the D . G . T . D . for technical comments 
unlogs thero art any special circumstances justifying the consi 
deration of that application , 

34. A note should be added at the bottom of the application 
form stating that an application should bo solf - contained . 11 
inspito of this , d covering loctor is received which gives any 
additional matorial/information , then the Ministry of Industry 
should pass on that covering letter also in original to tho D . G . 
T . D , along with a copy of the application , to be returned by the 
D . G . T . D . to tho Ministry of Industry along with their comments 
on the application . 

35 . Regular days should be fixed for the meetings of 
Licensing /Rejection Committee once a fortnight and steps 
taken to ensure that the macetings are held without fall on those 
days . 

36 . Suggestions have been made for reducing the tine 
spent on different operations in the administrative ministries and 
a timo table of 70 to 98 days has been recommended for the final 
disposal of an application . 

37 . For keeping watch on the disposal of applications , the 
Central Licensing Policy Section should maintain its record ur 
to -date and should prepare the pending list itself without any 
delay and without calling for such lista from the administrative 
ministrios . 

38 . The list of pending cases should also be formaliy dis 
cussed in the mceting of the Licensing Committee and its direc 
tions should be incorporated in its minutes . 

39 . To onable the Roviewing Committee to do a meaningfu 
examination of the statements ghowing the time taken in the 
disposal of industrial liconco applications , as also the statements 
of accoptance and rejoction of cascy, these statoments should be 
prepared on an industry -wise basis . The details of all applica 
tions which have been ponding disposal for more than three 
inonths should also be fumished to the Reviewing Sub - Commit 
tce . 

IV . INDUSTRIAL LICENSING (Miscellaneous ) 

40 . Particular attention should be paid at the time of the 
periodical review of the industrial policy to those industries 
whero there is already undor - utilisation due to paucity of 
foreign exchange or shortage of raw material. The aim should 
bo to ensure that ordinarily no now capacity is encouraged in 
thoso ludustries unless tho existing capacities are utilised up to 
an optimum level to be determined for each fadustry on the 
basis of the forecast of resources that would become availablo 
at a future date and gestation period for the setting up of cow 
capacities. 

41. As a general rule , industrial policy should be enunciated 
once a year on a formal basis . This should not, however, pre 
clude a roview of the policy cvery six months or in strategic in 
dustries oven more frequently , the changes , if any, arising out 
of such roviews being made known through a public notice , 
Such changes during the currency of the licensing policy should 
be more an exception than the rule . 

42 . The decisions regarding the industrial policy as also any 
changes accepted by Govermont in mid - year should be mado 
known to tho public within a minimum practicable number of 
days after the policy Reviewing Committee have made their 
rccommondations and all applications for setting up units in ap 
industry affected by the changes in industrial policy roceived 
within 30 days after the announcoment of the policy should be 
included togoter in the agenda for consideration by the Liceni 
ing Committee . 

43. The D . C ., S .S .I should make available to the D . G . T . D . 
complete information in respect of capacities installed in the 
small scale sector so thut the D . G . T . D . cag take the development 
in this sector into account at the time of the review of the la 
dustrial policy . 

44 . It would not be desirable to introduce any system of 
phasing of industrial liccuginap. A careful watch should how 
over, bo kopt ou the implementation of tho licences so that i 


Accepted . The capacity should be as& cdscd ca the basis 
of two or three shifts as may be appropriate in the case of cach 
industry : in difficult areas , extra capacity should be licensed us 
some of the projects might not come up . 


Acculcd. 


Acceptod . 


Accepted . 


Accepted . 


- 


AWIAMALL 


- 


- 


- 
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Decision of the Government 


This Recommendation will be considered in the Ministry 
of Industry . 


Accepted . 


Accepted , 


Acceplod . 


Accoptod , 


licence can be revoked at the garllest point of time when it is 
found that the licensee is not likely to imploment tho uchemo, 
thereby reloaslog igdustrial capacity for being utilised by other 
entreprenours . 

45 . To provido for adequate arrangments for dealing with 
appeals consistent with the requirements of natural justice , there 
should be an " appeals sub - committee of the Licensing Commit 
teo , consisting of the Chairman of the Licensing Committee , the 
Socretary of the administrative miniştry concerned and the 
D . G . T . D . or other technical adviser concerned , which should 
consider all appeals, give hearings to parties if they wish to be 
board and recommend reconsideration to Licensing Committee 
where justified . 

G RETURNS 
46 . G roturn is 1 very important instrument for keeping 
watch on tho implerdoitation and progress of private sector pro 
jects . The D . G . T . D . should insist on such a return being sub 
mitted regularly and punctually , giving complete information . 
Defaulters should bo reminded and where necessary suitable 
action should be initiated against them , 

47 . All G returos must be put up atleast to the level of 
Development Officer, who should examine them carefully . 
Where it is noticed that reasonable progress is not being made, 
the batter should be brought to the notice of the higher cfficer 
for considering the futuro line of action , 

48 . Of the three alternative effective steps " at present pres 
cribes , the alternative that " a firm order has been placed for a 
substantial part of the plant and machinery required for an 
undertaking " should be adopted as the only effective ster and 
that the other two alternatives should bo omilted . 

49 . Where an industrial license has been issued subsequent 
to the issue of a letter of intent, a period of six months should 
ordinarily be adequate for the purpose of taking the cffective 
step mentioned above . 

50 . There should be provision in the licence for its auto 
matic rovocation if the effectivo step is not taken within the 
prescribed timo- limit and the applicant also does not apply for 
an extension of the time- limit in time. Where a licensee is 
unablo to take the effective step within the prescribed time-limit 
for certain valid reasons beyond his control, it would be incum 
bent on him to apply for the extension of the licence in time and 
it will be for the Govern dent to decide whether such an exlen 
sion should be granted . 

51. Instead of laying down a uniform lime limits for all cases , 
the Licensing Committee should prescribe a period for startiog 
production on the merits of each application . The D . G . T . D . 
should , in their technical comincnts , includo a specific rocom - 
nondation lo regard to the time limit to be prescribed for com 
monclog production , 

52. Central authorities , other than the D .G . T . D ., who at pre 
sont receive copies of G returns , should examine whether they 
really make any use of those returns. If not, the supply of copies 
of this return to them should be discontinued . 

53 . A copy of the G return should go to the State Directors 
of Industries direct from tho undertakings concerned . The 
Diroctors of Industries should also oxamine tho returns carefully 
and If any difficulties have beon mentioned which can be solved 
at tho Stato lovel then thoy should take steps to assist liconsces 
in solviog them . 

54 . G return should continue to be subrnitted until the 
capacity indicated in the licence has been fully installed and the 
undertaking actually commences production . The relevant rule 
should bo amended to make this position very clear . 


Accopted . 


Accepted . 


Accepted . 


Accopted . 


Accopted. 


Acceptod . 


REGISTRATION OF INDUSTRIAL UNDERTAKINGS 
55. A revision of the schedule to the Industries (Dovolop . 
ment and Regulation ) Act should be taken up as early as possi 
ble , particularly to see whether any of the non -scheduled indus 
tries of which units aro being looked after by tho Director Gent 
ral nood to be included in the schedule . The test should be 
strictly that of overall public interest, and not that of extent of 
dependence on importy OT allocations. It seo018 necessary to 
covigo tuo schedule so as to bring to an oud what appears to be 
# SOD $ -wbat urconstitutional position in which the D . G . T. D . 
are looking after industrios in the Stato list. 
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56 to 59 : Accepted . The review will be undertakon in the 
Ministry of Industry . 


Accepted . The work pertaining to tho sectt. of the Officers 
Committee should be transforred from the D . G . T . D . to the 
Ministry of Industry . 


Acceptod . 


Acceptod . 


Accepted. 


56 . La tho scheduled sector, the arca freed frcm licensing 
( e. g . sub - 25 lakh units in all except a few industries ) should be 
roviewed to see whether all units falling in this area cannot 
Blso bo freed from central registration and passed on to the 
States , Hero also , the tost should be overall public interest and 
not dependence on imports and allocations . Retention at tho 
Centro of any portion of the de-licensed sector should be the 
exception rather than the rulo . 

57 . Passing on any industrics to the States should be acco : 
papied by a suitablo enhancçment in the foreign excbange 
allocation made to each Stato for the requirements of the small 
scalo sector. If necessary , there could be an earmarked allcca 
tion for the medium scale rector transferred to the States. 

58 . There should bo a similar approach in rogard to alloca 
tion of indigenous raw materials in scarce supply, t . t. controlled 
categorios of stool, 

39 , Pending a review on the above lines , units registered 
with the D .G . T . D . which do not require any foreigo cxchango 
should be immediately transferred to the State Goverediccts . 

60 . Registration applications should be received in the 
Ministry of Industry in the same manner as licence applications. 
They should also be distributed to the various authorities from 
whom comments aro required in the same manner . These 
authorities should be asked to furnish comments within 45 days 
with a clear understanding that if no comments aro received it 
will be presumed that the authorities concerned have no com 
ments to offer . 

61 . The time- limit of 45 days should apply to the D .G . T . D . 
also . Tho D . G . T . D . will havo to see that their comments do 
actually go within 45 days , because it will not be possible for 
the Rejection Committee to deal with a casc without comments 
from this organisation . 

62. At the end of 45 days, the secretariat should consolidato 
the comments received and place tlo case before the Committee . 

63 . The position in regard to comments of the administrative 
ministry concerned should be tho samo as recommended for 
dealing with licence applications . In other words , if the com 
ments of the administrative ministry do not come in within 45 
days , the case suminary should be prepared any way. The ad 
ministrativo ministry representative could , in such casos , mon 
tion the viows of the ministry at the meeting of the Rejection 
Committen . It should be ensured that a copy of the comments 
of the D . G . T . D . goes to tho administrative ministry . 

64 . If the replies received from all show no difference of 
opinion , a decision may be taken by the Joint Secretary who 
normally presides over the Rejection Committee , without wait 
ing for the next meeting of the Committce. Only such cases 
need actually go before the Committee whero there is some 
difference of opinion , 

63. Following the arrangements proposed for appeals in 
licenco cascs, here too appeals sub -committees may function in 
tho samomanner as visualised for appeals in the case of licences . 
Governmentmay also consider furnishing a statement of reject 
od cases of registration to the reviewing sub - committee of the 
Central Advisory Council of Industries. 

66 . In case the review of policy suggested carlier leaves a 
significant volume of registration work still to be handled in 
tho D . G . T . D ., a sultablo fce should be prescribed for registration 
applications. 

67 . In caso registration work is to romain with the D .G . T . D . 
in significant volume, there is a need to define fixod assets 
clearly . The basis for evaluation also neods to be specified 1.c . 
whether it should be the original purchase value or the current 
Darket valuo. Clear instructions on all these points should 
bo worked out and made known , 

68 . Registration of a unit where capital goods are imported 
i dono immediately after a licence for import is granted . It 
could be that an applicant docs not take further steps for com 
mçncing production for a long time aftør obtaining tho import 
licenco . It is suggosted that registration in such cases should 
be donc only after the applicant has opened a lotter of credit 
for a substantial portion of the machinery . 

69 . For industrlos considered important onough to be re 
tained for central registration after the policy reviow suggested 
Above , a form may be devisod by the D . G . T . D . on the pattern of 
G return ) , on which upits should be required to furpish periodl 
cal Information about implemontation of their projects. 


Acceptod . A statoment ofcases disposed of in this manner 
should bo placed before the next meeting of the Committee 
for information of the other members of the Conimitteo . 


Ag in tho case of recommandation No 45 . 


Acceptod . 


Accopted . 


Accopted , 


Accopted . 
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Docision of the Government 

Accepted. 


70 . So long as there is central rogistration , thc banned list 
should operate for registration as strictly as it dose for Indust 
ral licences . 


Accepted. 


Accepted. 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


VS-- STRUCTURAL RB -ORGANISATION 
71 . The functions of the D . O . T . D . being mostly technical in 
nature , the organisation is well suited for an officer - oriented 
system of working . This system has been tried, as an experi 
ment, for about a year in one directorate with noticeable im 
provement in efficiency, and quicker disposal of business. This 
bystem with such modifications as may be considered necessary , 
should be extended to all technical directorates. The salient 
fcaturcs of the system arc -- - 
( a ) The industries looked after by the division are so 

allocated to the Development Officers in the division 
that the charge of each comprises allied and related 

industries . 
(0 ) Each Development Oficer s charge is an administra 

tive group consisting of the Development Officer, one 
Assistant Development Officer , on Junior Technical 
Officer and onc upper division clerk . The Development 
Officer is provided with a full-time stenographer 
and the Assistant Development Officer a full -timo 

steno- typist. 
(C ) Items of work are so categorised and allotted that as 

far as possible , cases go to the appropriate level 
direct without being routed through intermediate 

lower levels . 
( d ) Disposal of cascs is so arranged that up to an Industrial 

Adviser s level, ordinarily , not more than two decision 

taking levels arc involved in any case . 
(c ) The upper division clerk attached to each Develop 

ment Officer s group is not required to note on cascs ; 
be only maintains files and puts up relevant papers to 
officers duly docketed and referenced for disposal. 
His services may , however , he utilised for collection 
of factual data and preparation of statements . The 
stenographer and steno -typist are also to be utilised 
for duties other than stenographery and typing work . 
Thero is a central pool for attending to items of work 
which concern the division as a whole , like Parlia 
ment Questions etc . The pool is also responsible for 

diary , despatch and typing work of the division . 
( 8 ) The pool, works directly under the industrial adviser 
and consists of the following staff : 

Section Officer . . 
Assistant 
Upper Division Clerk . . 

Lower Division Clerk . . 
( h ) Although the stenographer and clerical personnel 

allotted to technical officers work under the direction 
of their respective officers, they are placed under the 
general supervision of the section officer for matters 

like attendance , punctuality and grant of casual leavc . 
72 . As only the minimum clerical staff has becs provided , it 
is essential that adequate leave resorve should be maintained so 
that whenever a clerical hand , inlcuding a stenographer or 
steno-typist, in any directorate proceeds op leave, a substitute 
can be provided immediately . 

73 . In order to reduce references to files and consequent 
dependence on clerical staff , modern cardex system devised in 
the H . M . E . Dte . should be introduced in all the technical 
directorates with suitable modifications . 

74 . For propor implementation of the officer- oriented system 
it is necessary that the accommodation allotted to the D . G . T . D . 
should be made as compact as possible and since the D . O . T . D . 
bavo to maintain closc liaison with several departments it would 
be preferable if the office of the D . G . T . D . is also located within 
the secretariat complex . 

75 . In order to enable the technical officers to discharge their 
technical functions more effectively Eid save them from fritter 
ing away their energies in work wbich is clerical in character 
while the work connected with assessment of oligibility , priority 
of allocation and fixation of unit-wise quota of steel should 
continue to be handicd by them as at present, all post- recom 
mendatory work which would be of a clerical nature , such as 


Accepted 


Accepted . 


Accopted . 


Accepted , 


Accepted . 


Accepted , 
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Accepted subject to tho condition that the staff required 
for the ex - post-facto scrutiny of cases should be found from 
withus the existing sanctioned strength . 


Accepted 


Accepted . 


Acccpted . 


Accepted , 


51. No, & Recommondation of the Study Team 
consolidation of allocations reconimonded , Intimation to tho cor 
cerned authorities, preparation and issuc of quota certificries 
and the final intimation to the allottcos , should be segregated 
and entrusted to the societariat staff. This work should be co 
trusted to H cell, headed by a section officer, and located in the 
Metallurgical Directorate. The Section Officer who would be 
incharge of this cell should be authorised to authenticate 
quota certificates and to 18sua routine conmunications over his 
signaturo . 

76 . A cell consisting of ono Development Officer, ono Assis 
tant Dovelopment Officer and one stonographer should be consti 
tutod for conducting ex - posi -facto scrutiny of cases recommend 
cd in Part I of the Report. 

77 . To relieve the Diroctor General of most of the non 
tochnical administrative work and also to provide assistance 
for looking after organisational and personnel planning and 
other administrativo factors affecting the functioning and cffi . 
clency of the organisation , a Director of the status of Deputy 
Secretary should be placed in charge of Administration and Co 
ordination Directorates . 

78. In tho Administration and Co-ordination Directorates, 
wherever an assistant director is supervising the work of a sec 
tion officer , tho post of assistant director should be abolished 
and the section officers should report directto the deputy directors 
concerned. If the work - load justifies , there can be more deputy 
directors . This recommendation does not, however , apply to 
tho Assistant director incharge of Statistical Cell, who is a statisti 
Ciod and has no section officer under him . 

79 . The existing Co- ordination I & II Sections should be 
replaced by an Import Cell which should combine the functions 
of R & 1 and the CDN , Dte . in as far as import work is concern 
ed . The functions to be performed by this Cell are set out in 
tho Report. 

80. As the number of applications for licensing or registra 
tion is not unduly large , these applications should continue to 
be handled in CDN . III Section as at present. Double registra 
tion is not undyly large , those applications should continue to 
thone applications should be received by the CDN Directorate 
direct from the R & I Section where no diarising should be 
done. 

81. A soparato unit under a section officor should be carved 
out of the existing CDN I Section cxclusively for policy co 
ordination and development. 

82 . All applications from publlc sector project for indigenous 
doarance should be sent by R & I Section direct to the Develop : 
ment Officer nominated for a particular project. In case of pro 
jects for which no Dovelopmont Officers have so far been romi 
nated , steps should be taken to do so, so that to project remains 
uncovored . 

83 . The N . M .I. (not manufactured in India ) certificates 
# bould be issued at the same time when the Indigenous clearance 
is given. The validity of N . M . I, certificate should be concurrent 
with that of the Import licence itself , 

84 . The work of N . M . I. certificates may be transferred 10 
the Scientific Instrumonts Directorate which is mainly concerned 
with this work . For this purpose , a small cell, under a section 
officer , may be created out of the existing strcogth of CDN IV 
Section and placed under the charge of the Development Officer 
(Scientific Instrumenta.) 

85 . Considering the size of the D . G . T . D . and tho prcbicos 
which it bas to encounter , both the O & M Unit and the Vigilar:ce 
Cell aced immediate strengthening. A heavy reefcriitility for 
implementing the report of the Study Team will alto bave tc te 
shouldered by the O & M Unit. A self- contained unit under to 
Director of Administration should be created exclusively for 
O & M work , The O & M Unit should be staffed by one senior 
analyst (Rs. 700 1 , 250), ore junior analyst (Rs. 400 - 900 ), one 
research assistant (Rs. 325 - - 575) and one steno -typist. Vigilance " 
work should be handled by the Director himself , but he should 
be given a section cfficcr to assist him in this work . Excepting 
a steno -typist, no other staff need be sanctioned to work with: 
this section officer , 

86 . In view of the increasing empbasis on welfare ofGovero 
ment personnel, this function should be tapsfetted to the Ad 
ministration Directorato and another post of deputy director 
should be croatod for handling this work . Tho Deputy Director 


Accepted , 


Acceptec , 


Accepted . 


Accopted . 


Accepted . 


Accepted . 
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(Welfare ) could also take over some work from the Deputy 
Director (Admn .) who needs to be relieved of some of his present 
load . For welfare work , the Deputy Director (Welfare ) may 
be glyen ono steno - typist and one uppet division clerk for keep 
lag bis papers and doing other routine and field duties . 


Accepted . 


87 . The present arrangement of haylng drawing and dis 
bursement of monles assigned to different officers should be 
done away with . With the abolition of the assistant directors 
as functionaries, the Deputy Director, ( Estt .) may be declared 
the drawing and disbursing officer . 


Accepted . 


88 . Consequent upon the creation of the post of Director 
(Administration & Co- ordination ) the varlous powers may bo 
dologated to the different authorities as set out in Appendix VI 
to the report. 


Accepted . 


Accepted . 


Acceptod . 


Accepted . 


89 . The existing public relations unit in the D .G . T .D . is 
acting as nothing more than an enquiry - cum -receipt. office . To 
achiove the objective cnunciated by the Estimate Committee the 
functions of the public relations unit in the D . G . T . D . should be 
as follows: 
(a ) Dissemination of general information on procedural 

and developmental aspects of industrial licensing and 

indigenous clearance . 
(0 ) Communication of information regarding ponding 

applications and help in their speedy disposal. 
(c ) Supply of forms and literature germane to the func 

tions of the D .G . T . D . 
(d ) Disposal of routino interviows on non -technical 

matters. 
(e ) Acting as a window through which the D . G . T .D . and 

the industry may effectively communicate the prob 
lem of each other in a mutually helpful manner . 
loitial processing and follow -up of complaint and sug 

gestions received . 
( 8 ) Bringing cases of inordinate delay to the notice of 

scolor officers . 
(1 ) Arranging receipt of applications and other papers at 

the counter. 


Accepted . 


Accepted , 


Accoptod . 


Acceptod. 


Accepted . 


Accepted subject to the condition that the post will be of 
the status of Director, and the question whether it should be 
filled by a technical or non -technical officer will be coasidered 
before filling tho appointment. 


90 . The attainment of the above objective is not possiblo 
without a thorough overhaul and reinforcement of the existing 
public relations unit . A senior officer of the level of director 
or deputy secretary , to be designated as Director of Public Rela 
tions , should be appointed to look after public relations of the 
organisation. He should be casily accessible to the industry on 
the one hand and directly responsible to the Director General 
on the other hand . Under this officer there should be a Public 
Relations Officer of the rank of the section officer wbo would 
sit at the counter for giving general information on procedures 
and supervise the work of receipt of applications and distribu 
tion of forms and pamphlets and other literature at the counter, 
The Public Relations Officer should be assisted by one assistant 
and two or three clerks. 


Accepted . 


Accopted . 
Accopted . 


91. All relevant information including the following, should 
be displayed at the counter, on the notice board and in the foyer 
as may be convenient: 

(a ) A list of indigenous manufacturers . 
(b ) A plan of the organisation of the Directorato Genoral 

indicating the names and room numbers of, and sub 
jects dealt with by, officers of and above the level of 

A . D .Os. 
(C) Last date of submission of applications, 
(d ) Information about the various industrial requirements 

of tho country , the existing capacity of the units al 
ready licensed or registered , tho size of the capital 
outlay that may be required for meeting the additional 
industrial requiremonts , tho regions in which parti 

cular industries would be encouraged , etc . 
(6) List of cases of import applications recommended / 

rojected during the provious week . 
( ) Wookly statement of Arm -wiso allocation of scarce 

raw materials . 


Accepted . 
Accepted , 


Acceptod . 


Accepted . 
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Accepted . 


Accepted , 


Accepted . 


Accepted . 


Accepted . 


Acceptod , 


Accepted , 


Accepted . 


Accepted . 


92 . In order to keep abreast of the latest policy and changes 
in prcccdurc , thc Director should receive bricfing from Indus 
třial Advisers and the Director General as often as possible . 
Also copics of orders and decisions of the general nature should 
be supplied to him by all directorates. 

93 . The position slips should be more informative as indicat 
ed in the report. 

94 , In case of import applications, inquiry slips should be 
cntertained only after the expiry of 15 days from the date of 
unit - wise allocation of foreign exchange and no intcrvicws 
should be allowed bcfore the expiry of one month . 

95 . In case of industrial licensing applications, inquiry slips 
should be entertained only after 45 days of applying and inter 
views with technical officers allowed after two months . 

96 . All intcrvicws with technical officers should be arranged 
through the Director of Public Relations. The interviews should 
not be below the level of an Assistant Development Officer and 
a list of interviews arranged with the technical officers should 
be maintained . 

97 . The Public Relations Unit should be authorised to call 
for files and bring cases of delay to the notice of the industrial 
advisers. Such filcs should , however , be called for under tho 
signature of the Director of Public Relations and should be ro 
turned to the concerned directorate within 48 hours. 

98 . The two registers maintained by the PRU for recording 
general complaints and aomplaints of corruption should be 
combined into one register for " complaints and suggestion " . 

99 . All oral and verbal complaints should be received by the 
Director who should himself dispose of complaints on procedural 
matters and delays in conjunction with the O & M Officer and 
should send complaints regarding corruption to the Director 
(Administration and Co-ordination ). 

100 . A Publication Unit staffed with adequate editorial staff, 
should be created under the Director of Public Relations. 

101 . Tho Santhanam Committee has recommended the crca 
tion of a machinery for verifying the propor ful0lment of the 
conditions of licences issued by Government. It is not feasiblo 
for the D .G . T . D . to carry out this function . It is also not desir 
able to crcate a separate inspectorate for this purpose as it 
would be a source of corruption and harassment to the industry . 
It would be better if internal working of the organisation and 
its information gathering system are improved so as to reduce 
the scope for misutilisation of the licenccs. 

102. The monthly production returns should be linked 
clearly to a specific provision in the Industries (Development & 
Regulation ) Act in order to give them statutory backing, and 
that if no suitable provision is available in the existing act then 
the Government might take steps to include such a provision . 

103. To feed tho officers of the organisation with up -to -date 
information on the latest technical developments in the indus 
trial ficld , a library - cum - documentation centre should be set up . 
Its functions have been set out in the report. It should be 
headed by a selected officer of the rank of Industrial Adviser , 
who should be directly responsible to tbo Director General 
himself. When the work of the centre has developed further, 
It may be necessary to have even a senior Industrial Adviser at 
the head . He should be assisted by the following staff: --- 

Industrial adviser (research , documentation , 

extension and publications) . . 
Documentation officers . . 
Asstt. Documentation officers , . . 
Senior librarian -cum - editor (Rs. 400 - 90 
Librarian . . . 
Stenographers . . 
Steno- typlsts 
Daftri 

Peons . . 
104 . Tho chemical laboratory , in the D . G . T . D . is not serving 
any uscful purposc and may be closcd down . The testing work , 
if any required , cculd be done through the National Laboratories 
in the country , 


Accepted in principle . 


Accepted 


Accepted in principle subject to the proviso that this recom 
mendation will have to be coordinated with the relevant recom 
mondation made in the Booz-Allen report, 


Acceptod . 
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Accepted . 


Accepted 


105. There is considerable scope for improvement in the 
filing system , procedure for registration of receipts and issues , 
and the working of the R & I Section . Threc papers prepared 
by tho Department of Administrativo Reforms on these subjects 
have been handed over to the Directorate Goneral. Thio Director 
General may have them examined and implemented to the ex 
tent fcasible . 

106 . No useful purpose will be served by setting up regional 
offices of the D . G . I . D . in different parts of the country as such 
offices, if ostablished , would be able to act merely as post offices 
becausc it would not be practicable to reproducc the D .G . T . D . at 
the regional offices , 

VII PERSONNEL ADMINISTRATION 
107. The grade of Junior Technical Officer is not necessary 
and may be abolished . This recommondation does not, hown 
cver, apply to the Plywood Inspectorate . 

108 . The existing Junior Technical Officers , when they wasto 
out, should be replaced by either Assistant Development Officers 
or Upper Division Clerks depending upon the nature of work 
being bandled by then . 

109 . There should be 100 per cent direct recruitment to the 
grade of Assistant Development Officers. However, till such 
time as existing Junior Technical Officers waste out, some pro 
motion avenue may be kept open for them on a gradually reduc 
ing basis . 

110 . Immediately after recruitment, an Assistant Develop 
ment Ofbcer should be sent out to an industrial undertaking, in 
private or public sector , for receiving practical training , details 
of which should be carefully worked out. 

111 . Direct recruits at the level of Development Officer 
should be required to possess at least two years practical experi 
ence in industrial undertakings out of tho five ycars practical 
experience that is prescribed in the exisiing minimuin qualifica 
tions. Even in regard to appointments by promotion or transfer , 
those who have had practical expericnce of two years in indus 
trial undertakings should be given preference over those whose 
cxperience is limited to office work . 


107 - 108 : Accepted subject to tho following conditions : 
( a ) There will be no ingroaso in expenditure in consequence 

of the replacement of J. T .Os by A . D .Os or U . D .Cs. 

(6 ) If any ban on the upgrading of the posts is operativo 
at the time when this decision has to be implemented , it would 
be donc only after tlic procedural requirements under that ban 
have been gone through . 

Accopted . Tho promotion quota on tho reduced scalo which 
would be available to J. T .Os. should be worked out. 


Accepted subject to the proviso that the officers should be 
sent for training , as far as possiblo , to the public sector projects 
and that they would be sent for training to privato uidertaking ! 
only when it becomes unavoidable . Also , in the latter caso , 
the particular undertaking would be chosen with caro . 

Accepted 


112 . In the case of posts of Development Officers to be filled 
from the open market through the U . P .S . C ., there should bo 
willingness to concede higher starting salaries for deserving per 
sons and that proccdures to permit starting salaries upto 
Rs. 1, 300 p . m . may be made simple and quick , 


Accepted with a modification that the U . P . S . C . should be 
infonncd that Govt . would be prepared to allow a higher start 
ing pay of Rs. 1,000 or more to exceptional cindidates for tho 
posts of Development Ollicer and that an indication to that 
effect should also be given in gay advertisoment issued by tho 
U , P .S . C . 

Accepted . 


Accepted iu principle. 


Under consideration . 


Accepted ja principla . 


113. There should be a selection grade for Development 
Oficer in the scale of Rs, 1 ,600 / 100 - 1, 800 . The number of 
posts in this grade would have to be arrived at after taking 
account the factors usually reckoned le., promotion chances , 
possibilities of officers getting blocked at the top of the normal 
scale and so on . 

314 . There should be a purposeful programme for sending 
selected Developinent Officers abroad for training whenever 
suitable opportunities arisc , 

115 . The scale of pay of Industrial Advisers should be cn 
larged from Rs. 1 , 800 — 2 ,000 to Rs. 1,800 -- 2 ,250 and the sepa 
rate grade of Senior Industrial Advisers might be abolished . 

116 . To enable implementation of the recommendation that 
Assistant Development Officer should be sent to industrial under 
takings for two ycars to receive practical training and that 
Development Officer should be sent abroad for training, and also 
to enable the organisation to make available the services of suit 
able officers to State Governments for which there is a persistent 
domand , suitablo deputation and training reserve should be 
created in the technical cadres of the D .G . T . D . 

117 . Early steps should be taken to make temporary posts 
permanent where justification exists , and to confirm officers 
against tho pormancnt posts . 

118 . To enable technical officers to develop a broad outlook 
and to diversify their experience , it would be a good policy if 
they are periodically rotated between various directorates to the 
extent practicable . For this purpose , directorates might be 
grouped depending on the similarity or inter -connected nature of 
work on which they are engaged and officers inter- changed 
within cach such group . 


Accoplod . 


Accepted . 
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Decision of the Governmoot 


119 to 127: Accepted . The recommendation regarding tho 
provision of the ono U . D . C . for cach Dovelopment Council / 
Panel as rocommended in para . 7 of Chapter 8 of the Report 
is also accoptod . 


Sl. No . & Recommendation of the Study Team 

VIII 

DEVELOPMENT COUNCILS 
119 , in view of tho consideration that the dovelopment 
councils /panels provide the only forum where development and 
production problems of an industry can be discussed with tho 
different interest groups, it is recommended that development 
councils /panels should be established in all major sectors of 
jodustry exccpt wliere development has already reached tho 
stage beyond whicb it can hardly derive any benofit from such 
a body . 

120 . It would be desirable to have more compact develop 
ment councils comprising of those who havo considerable ex 
perience in the field and can make uscful contribution to the 
discussions on complex issues of technology and efficiency in 
production . The opportunity of re -constituting the develop 
ment councils every two years should be availed of to induct 
fresh blood and shed indifferent elements . 

121. While Developmont Officers should continue to function 
19 secretaries of development councils/ panels , the Industrial 
Advisers should bemademembers of such bodies so that they are 
closely connected with the working of such bodies and also 
provido superior and more responsible guidance . In the case of 
some very important industries . Industrial Advisers might even 
be appointed as secretaries. 

122. Dovelopment councils /panols should hold at least ono 
meeting in six months, with the following included as standing 
itoms in tho agenda 

(2 ) implementation of the recommendations made in tho 

provious meetings ; 
(1 ) Import substitution ; 
(c ) export promotion ; and 

( d ) productivity problems. 
123 , The Industrial Adviser concerned should ensure that 
action to preparo agenda and agenda notes is initiated at least 
one month in advance of the issue of notice ofmeeting and that 
suggestions recoived from different quarters are duly and ader 
quately reflected in the agenda. The agenda should bring out 
specific operational issuos on which clear decisions can be taken . 
The Industrial Advisers should also decide if any particular 
individual has to be invited specially for any item . The repre 
sentative of the C . S . I.R ., heads of the research laboratories and 
representative of the National Research Development Corpora 
tion should be invited to meetings where their presence would 
be of assistance besides their being asked to suggest items con 
cerning import substitution and industrial research problems for 
inclusion in the agenda , 

124 . The Industrial Advisers concerned should ensure that 
the minutes of the meetings are issued within 15 days and circu 
lated to all concerned . 

125. There should be a mechanism for immediato communi 
cation of the discussions held and recommendations made at 
the mceting of the council/panel to the agencies concerned . A 
register of decisions , recommendations, problems raised and 
other suggestions received should be maintained . This register 
should be put up before the Deputy Director Gencral concerned 
once in a quarter. 

126 . Matters on which decisions have to be taken by other 
Ministries, etc ., should be referred to them . The D .G . T . D . 
should bring all items which remain outstanding for more than 
six months to the notice of the Ministry of Industry and the 
responsibility to follow up these items should devolve on that 
Ministry . The Ministry of Industry should arrange to have such 
matters discussed at mootings at which all interests should be 
ropresented so that speedy decisions can be taken . 

127 . Developmont councils should help to bridge the prosout 
gap between scientific rescarch in laboratories and the commcr 
cial exploitation of laboratory results on the shop floor, Whereas 
the C . S . I. R . and scientific laboratorics should approach develop 
ment councils /panels with their research potentialities and at 
meetings identify areas in the field of process know -how or 
product know -how which require to be developed , the industry 
on its part should utilise councils/ panels in programming the 
extension of laboratory rosearch results to pilot plant and project 
development stages . Development councils / panels could also 
explore the scope for starting cooperative research programme 
where possible so that duplication of effort is avoided . 
The provision in the Industries (Development and Regula 
tion ) Act for levying a cess for financing such activities through 
development courcil needs to be utilised. 
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Decision of the Government 


- 


- - 


LULU 


Accepted 


Accepted . 


Accopted . 


Accepted . 


Sl. No. & Recommendation of the Study Team 

IX 

PORMS AND RETURNS 
128 . Rocominendations regarding common forms applic 
ablo to work in all dircctorates are set out in Appendix X . 

129 . Recommendations regarding forms special to a parti 
cular directorate are set out in Appendix XI. 

130 . Recommendations regarding forms and returns which 
the D . G . T . D . submit to other ministries are set out in Appendix 
XII. 

131 , Arrangements should be introduced in the organisation 
for reviewing all forms and retuțns once in a year, somewhat 
on the lines of the exercise carried out by the Study Team , so 
that returns which have ceased to be essential can be eliminated , 
or where possible their periodicity can be reduced . 

132 . NO LOW returns should be introduced or 21 cxisting ono 
revised by any directorate without first obtaioing tho approval 
of the Deputy Director General concerned , 

133 . The D . G . T . D . are sometimes called upon to furnish 
information to ministries and other authorities on various aspects 
of industrialisation not always directly concerning the work or 
responsibility of this organisation . There is a tendency on the 
part of ministry to mako uso of tho D . G . T . D . to collect statistica 
on their behalf. Tho D . G . T . D . should be careful about accept 
ing such assignments as are not directly connected with their 
responsibilities and should not hesitate to decline to take on tasks 
aot satisfying this condition . 


Accepted 


Accepted . 


ing an effective programine of preparation and use of various 
modia for supporting the Family Planning Programme. 


3. Tbc Committee shall havc ilic power to co -opt/ invite 
other experts to attend its meetings. The committee will be 
assisted by various media committees and will normally 
meet once in two months. 


4 . Non - official members / invitees of ide Cormittce sball 
be cntitled to the front of travelling and daily allowaoces for 
attonding the insotings of the Comnittee at the rates admis 
sible to an officer clic highest grade in Clas ; I of the Central 
Services . Members of the committee who are Goveanient 
Servants , will draw travelling and daily allowances as admis 
sible to them from the same source form which they get thoir 
рау. 


5 . The expenditure involved is to be met from within the 
sanctioned budget grant under Major Head 30 - B - Public 
Health B , 5 -Miscellaneous £ . 5 ( 4 ) - Expeoiture on Family 
Planning B . 5 ( 4 ) ( 2 ) -Other expenditure vader Demand No. 
42 -Medical and Public Health for the year 1966- 67 . 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING 

Department of Family Planning 
New Delhi, the 28th February 1967 

RESOLUTIONS 
No, F . 17 -4 /66 -ME & M ( FP ) . - - The Government of India 
To pleased to constituire a " Family Planning Mass Education 
Coordination Committee" for coordinating and guiding the 
preparation and effective use of various Media for supporting 
ilie Family Planning Proramme. The composition of tho 
Committee will be as under : 

Chalrnian 
1. Secretary , Healih and Family Planning, 

Members 
2 . Joint Secretary , Family Planning . 
3 . Financial Adviser, Ministry of Health and Family 

Plagoing. 
4 . Commissioner , Family Planning 
5. Information Adviser to Prime Minister. 
6 . Director General, A . I.R . ( I & B ) . 
7 . Principal Information Officer ( I & D ) . 
8 . Controller , Films Division ( I & D ) . 
9 . Director, Central Family Planning Costitutc . 
10 . Director, Indian Institute of Mass Comn . 
11 . Director, Central Health Education Bureau . 
12 . Director, Farm Information Unit ( F & A & CD ) , 
13. Director, Advertising & Visual Publicity . 
14 . Director, Field Publicity ( I & B ) . 
15 . Director, Song & Drama Division ( I & B ) 
16 . Director, Farm & Home Division ( I & B ) . 
17 . Director , Publications Division (I & B ) . 
18. Consultant (Mass Communication ) Ford Foundation , 

Member -Secretary 
19 . Assistant Commissioner ( M ) . 

Rapporteur 
20 . A . V . Media Officer, 
2. The ternis of reference of the Committee, will bo to 
consider ways and means of strengthening the Family Plan 
ping Mass Education Programme on the basis of the guide 
lines formulated by the " National Family Planning Mass 
Education Council " aod lay down tho directivos for organis 


ORDER 
ORDERED ) that the Resolution be published in the Gazetto 
of India for general infomationi. 

No. 7 . 17 -4 / 66 -ME& M (FP ) . - - The Goverament of India 
are pleased to constitute o " Field Publicity Committee " for 
coordinating the field publicity activities in the field of Family 
Planning Mass Education Programma. The composition of 
the Committee will be as under : 

Chairman 
1. Director of Field Publicity , Min . of I& B . 

Members 
2. Director, Central Family Planning Institute . 
3 . Director of Central Health Education Bureau , 
4 . Director, Farm And Homo Broadcasting, A .I.R . 
5 . Deputy Director (Filns), Ministry of I& B . 
6 . Deputy Secretary ( Films), Ministry of I& B . 
7 . Assistant Commissioner (Media ), Department of F . P . 
Ministry of Health and Family Planning. 

Convener 
8. A . V . Media Officer . 
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Members 
2. Chief Producer, Vividh Bharali. 
3 . Director, Farm & Home Broadcasting . 
4 . Director, Television Centre. 
5 . Assistant Commissioner (Media ) . 
. Chief Producer, Hindi Features . 


Convener 
7 . 4 . V . Media Officer , 

2 . Tie terms of reference of the Committee will be to 
consider ways and mcans of niaking more effective use of the 
medien of Radio and Television for propagatios the Family 
Planning Programme, 

3 . The Committee shall have the power to invite other 
experts to attend its meeting. The Committee shall meet 
norinally once in two month . 

4 . Non - official members / invitces of the Committee shall be 
entitled to the pari of travelling and daily allowance for 
attending the meeting of the Committee ( at the rate ) admis 
sible to an officer of the highest grade in Class I of tho 
Central Services. Members of the Committed , who are 
Government servants will draw travelling and daily allo 
wances as admissible to them from the same source from 
which they get their pay . 

5 . The exoenditure involved is to be met from within the 
Moctioned budget grant under Major Head 30 - B . Public 
Health B . 5 -Miscellaneous B . 514 ) - Expenditurc on Family 
Planning B , 5 ( 4 ) ( 2 ) -Other expenditure under Demand No . 
42-Meclical and Public Health for the year 1966 -67. 


ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of Jndia for general information . 

K . N . SRIVASTAVA , JI. Secy 


2 . The terms of reference of the Committee will be to 
advise on ways and means for organising an effective pro 
gramme of preparation and use of family planning ficld 
publicity for propagating the fainily planning programme. 

3. The committee shall have the power to invite other 
cxperts to attend its meeling. It shall meet normally once in 
two months. 

4 . Non - official memler3 /invideos of the Committee will be 
cotitled to the grant of travelling and daily allowance for 
attending the meetings of the Committee ( at the rato ) 
admissible to an oficer of the liighest prade in Class I of the 
Central Services. Members of the Committee , who are 
Government servants will draw travelling and daily allowances 
as admissible to them from he same source from which they 
set their pay. 

5 . The expenditure in iolved is to be met from within the 
sanctioned budget grant utier Major Head 30 - B . Publis 
Hсalth D , 5 -Miscellancous B .5 ( 4 ) -Expenditur on Family 
Planning B . 5 ( 4 ) ( 2 ) -Other expenditure under Demand No. 
42 -Medical and Publis Health for the year 1966 -67. 

CRDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of lodia for general information . 

No. 17 - 4 / 66 -ME & M ( FP ) - Thy Government of fodia are 
pleased to constitute a Filiais Conniittee for coordinating the 
use of the medium of filni in the family planoing and mass 
education programms, The composition of the Committe : 
will be as under : 

Chairnian 
1. Chief Advisor, Films, Ministry of I & B . 

Members 
2 . Director , Central Family pianning Institute . 
3. Deputy Finchcial Advisor, Ministry of Health & F . P . 
4 . Director , Central Heallh Education Bureau . 
5 . Assistant Commissioner (Media ). 
6 . Under Secretary ( Filmıs ) Ministry of I & B . 

Convensy 
7. A . V . Mediu 0810r . 
2 . The terms of reference of the Commities will be to 
advise on ways and means of organising an effective pro 
granime of preparation and use of films for propagaling the 
family planning progranume and advise on films which should 
bc produced / procured and the basis on which these should be 
procured for use in the national family planning programme. 

3 . The Committee shall have the power to invite other 
experts to attend its necring . It shall mcet normally onco 
in two months. 

4 . Non - official memh : 1 :/ Invicces of the Committee will be 
entitled to the grant of travelling and daily allowances for 
attending tho meetings of the Committee ( at the rate ) admis 
sible to an oficer o the highest grade in Class I of the Cen 
tral Services. Members of the Committee, who are Govern 
ment servants will dravi travelling and daily allowances as 
admissible to their from the same source front which they 
get their pay . 

5 . The expenditure involved is to be met from within the 
fanctioned budget grant undor Major Head 30 - B , Public Health 
B , 5 -Miscellancouy B , 5 ( 4 ) - Expenditure on Family Planning 

. 5 ( 4 ) ( 2 ) -Other exponditure under Demand No. 42 -Medical 
And Public Health for the year 1966 -67 . 

ORDER 
ORDERED that tho Resolulicu be published in the Gazett . 
of India for general information . 

No , F . 17 - 4 / 66 -MEGAI( FP ), -- - The Government of fodis 
are pleased to constitute a " Radio and Television Committee" 
for coordinating the use of the mcdium of Radio and Televi 
sion in the family planning mass education programme. The 
composition of the Committeo will be as under : 

Chairman 
1. Deputy Director General, Programme, AIR . 


MINISTRY OF EDUCATION 

New Delhi, the 24th Fehruary 1967 
No. F . 8 - 1 /66 - P . E , 4 . - In continuation of tho Ministry of 
Education Notification of even number dated the 24th January , 
1967. 

Shri R . S . Kakatkar , 
Regional Director, 
National Fitness Corps (Western Region ). 

Poona (Maharashtra .) 
is nominated a member of the Central Advisory Board of Physical 
Education & Recreation with immediate effect and upto the 27th 
August, 1968 vice Shri D . G . Wakbarkor. 

R . L . ANAND , Under Secy . 


New Delhi, the 27th February , 1967 
SUBJECT : National Council for Rural High :r Elortion 

No . F . 1 - 2 /66 – H . E . 2 - In continuation of this Ministry 
Dotification of even number dated 6t11 July , 1966 , on the subject 
mentioned above , the following changes are hereby notified in 
the composition of the National Council for Rural Higher 
Education . 

- - - - - - - 

. 
( a ) Ex-officio 
For 

Arad 


(1) Shri M . C . Chagla , 

Shri Fakhruddin Ali Ahmed 
(Chairman ), 

(Chairman ), 
Ministry of Education , Ministry of Education , 
Government of India , Government of India , 
New Delhi, 

Now Delhi. 
(ii) Shri S . P . Mahna , 

Lr. (Miss ) Kaumudi, 
Deputy Financial Adviser, Deputy Financial Adviser , 
Ministry of Financo , 

Ministry of Financo , 
Departmcnt of Expenditure , Department of Expenditure , 
New Delhi, 

New Delhi, 
D . K . HINGORANI, Deputy Educational Adviser 
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jou in tacir discretion to be qulified by the examination shall 
be recomnicaded for appoiatment up to the number of 
Vacancies djęcielad to be filled on the results of the examina 
tion . 


il. The furin ard! 11inuer of communication of the result 
of the cximitation to individual candidates shall be decided 
by tae Cum von in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondencc with them regarding the 
resull, 

12 . Success in the examination confers no right to appoint 
110n1, unless Government are satisfied , after such enquiry as 
may be considered necessary , that the candidate is suitable in 
Gill respects for appointment to the Service . 

BANU RAM AGGARWAL , Under Sccy . 


APPENDIX 


"The examination shall be conducted according to the 
Collowing plan : 

Part J. Written examination carrying a maximum of 400 

marks in the slijects as shown in para 2 below . 
Pitt 11. A viva voce test for such of the candidates as 

may be called by the Commission in their discretion , 

carrying a maximțim of 200 marks. 
Purt III. Evaluation of record of service of such of the 

candidates as are called for viva voce Test, carrying a 

maximum of 200 marks, 
2 . The subjects of the writen examination in part 1. the 
time allowed and the maximum marks allotted to each subject 
will be as follows : - - 


Subjects 


Maximum 
marks 


Time 
allowed 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
Vew Delhi- 1, the 11th March 1967 

RULES 
No, F . 5 / 3 / 66 -CIS - - The rules for a limited duparimental 
competiti . examinzion to be held by the Union toolic Ser 
vico Comm .sion in Septemher, 1967 for selection of Grade 
IV officers of the Ceniral Iníormation Service for promotion 
to Grade 1 ] [ of the Central information Service and published 
for gederal informalion , 

2 . Tlie exanin tic1 will be conducted by the Unica Public 
Service Commission in the riunier prescribed in the Appeadix 
to the Rules . 

The dates on which and the places at which the examina 
tion will be held shall be fixed by the Commission . 

3. All officers uppointed to the Contral Iníormation Service 
who have completed or would have completed , but for depu 
tation , five years continuous service in a duty port in Grade 
IV or a higher grade of the Service on 1st March , 1967 shall 
be eligible to sit for the Examination . 

Note 1 : Deputation would include the holding of an 
cx -cadre post in and under the Ministry of loformation and 
Broadcasting 

NOTE 2 : Service in a duity post in Grade IV of the C¢ı 
trul Information Service will include service ordered prior 
to 1st March 1960 in en anproved capacity in a post, wicther 
permanent or temporary of it category « pecified in Schedule 1 
to the Central Information Service Rules, 1959 . 

Note 3 : The candiri ture of a person wilo is adinitted to 
the examination is liable to to cancelled , ii , efter submitting 
his application , he resigns from service or hia services are 
terminated by his Department, elther before or after taking 
the Examination . He will, however, continue to be eligible 
if he is retrenched from the servicc or post after submitting 
his application . 

NOTE 4 : A candidate who , after submitting his applica 
tion , is transferred to other department office , will be cligible 
to compete, if he would have been cligible bit for his trans 
fer, provided his application, duly recommended , is forwarded 
lay the departincnt. 

4 . The decision of the Commission as to the cligibility or 
otherwisc of a candidate for adinission to the examination 
shall be final. 

5 . No candidate will be admitted to the cxomination unless 
he holds a certificate of admission from the Commission , 

6 . A candidate who is or has been declared by the Com 
mission guilty of impcrsonation or of submitting fabricated 
documents or documents which have been tämpered or of 
making statements which are incorrect or false or of suppres 
sing material information or otherwisc resorting to any other 
irregular or improper means for obtaining admision to the 
examination , or of using, or attempting to 1: istuir means 
in the examination hall, or of misbehaviour in the examina 
tion hall, may, in addition to rendering himself liable to 
criminal prosecution , 
( 2 ) be debarred permanently or for a specified period 

by the Commission , frorn admission to any exami 
nation or appearance at any interview held by the 

Conimission for selzction of candidatcs ; and 
(b ) be liable to disciplinary action under tho appro 

priate rules. 
7 . Any attempt on the part of a candidate to obtain 
support for his candidature by any meang may disqualify hlm 
for admission . 

8 . A candidate must pay the fee prescribed in Annexure I 
to the Commissions Notice . 


100 


100 


( 1 ) Ncwscasting and Editing 
( 2 ) Indian History and Culturo 
13 ) Newspaper feature articles 

( froin material supplicd ) 
( i ) Newspaper feature articles 

( on Şubjects specified ) 


- 3 hours 

3 hours 
3 hours 


100 


100 


3 hours 


3. The syllabus for the examination will be as shown in 
11e attached schedule . 

4 . Question papers ( 1 ) and ( 2 ) must be answered in 
English , and question papers ( 3 ) and ( 4 ) must be answered 
ia any one of the lodian languages specified below : 

Assamese, Kannada , Punjabi, Bengali, Kashmiri, Tamil , 

Gujarati, Malayalam , Telugu , Hindi, Marathi, Urdu 

and Oriya, 
NOIE : Candidates should clearly specify in column 23 of 
The application form , the Indian language in which they wish 
to answer papers ( 3 ) and ( 4 ) . NO CHANGE IN THE 
OPTION ONCE EXERCISED WILL BE ALLOWED . 


5 . Candidates must write the answers in tbeir own hand . 
Ja no circumstances will they be allowed the help of a scribe 
to write down answers for them . 

6 . The Commission have discretion to fix qualifying marks 
10 any or all the subjects at the examination . 

7 . Marks will not be allotted for mere superficial know . 
lzuige 


8 . Deduction up to 5 per cent, of the maximum masks for 
Ilio written subjects will be made for illegible handwriting . 


9 . Credit will be given for orderly , effective and exact 
expression combined with due economy of words in all 
subjects of the examination . 


9 . Candidates who obtain such minimum qualifying marks 
in the written examination as may be fixed by the Commis 
sion in their discretion shall be sunmoned by them for a 
viva voce test. 


10 . After the examination , the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merit as disclosed by the 
aggregate marks finally awarded to each candidate ; and lo 
that order so many candidatçg As are found by the Commis 


SCHEDULE 

SyHahus of the Examination 
( 1 ) Newscasting and Editing : - The candidates will be 
supplicd with news material in English and they will be re 
quired (i ) to arrange the news material in order of impor 
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tance and to give suitable headlines to the ten itcms considerod 
by them to be of the greatest importance ; and 

(ii ) to write a short news story in English ( of about 500 
words ) with captions for publication in a newspaper. 

(2 ) Indian History and Culture : - - The paper will bo do 
signed to cover the ( a ) Ancient, (b ) Medieval and ( c ) 
Modern periods of Indian History , and will include questions 
on Culture broadly covering topics and trends such as 
following : 

(i) Influence of Buddhism on Indian thought and lifo, 

on Indian art and sculpture ; 
(ii ) Persian influence on Indian social life , and on music , 

painting, literaturo and other forms of artistic and 

culture expression ; 
( iü ) Continuity of Indian Culture — Idea of Unity in 

Diversity ; 
( iv ) Influence of Bhakti movement on Indian social 

life --Kabir, Surdas , Tulsidas , Tukaram , Ramdas, 

Mirabai: 
( v ) Indian renaissance during the nineteenth century 

beginning with Raja Ram Mohan Roy and the first 
part of the twentieth contury, with reforence to 


causes, the forms it took , leading personalities con 

nected with it, and its salient features . 
N . B . 1. - Tho topics mentioned above are not to be ro 

garded as exhaustive, and quostions on topics of 
similar nature got mentioned in the syllabus may 

also be asked . 
N . B . 2 . Candidates may be required to answer a minimum 

number of questions from each of the three parts 
corresponding to the ancient, medicval and modern 
periods of Indian History into which tho paper 

may be divided . 
( 3 ) Newspaper feature articles (from m crial supplied ) 
The candidates will be required to write , in any one of the 
Indian languages specified in the Appendix , featuro articles 
from material supplied suitable for publication in a news 
paper / periodical. 

( 4 ) Newspaper feature articles ( On subjec s soccified ) - - 
The candidates will be required, ( 1) to write articles , in any 
one of the Indian languages specificd in the Appendix , on 
given subjects, suitablo for publication in a newspaper / 
periodical, and ( b ) to translate newspaper feature article 
from English into any one of the Indian languages specified 
in the Appendix , 
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